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प्रकाशक की ओर से 


सन्‌ १०६५ में जब गवर्नमेण्ड आफ एउठिया एक्ट पास हुआ था तो 
उसके बाद कई मियों से मण्डट से नये शासन-विधान पर एक आलोचना 
समेए पुस्तक प्रकाशित करने छा सुझावा । लेकिन देश में उस समय नें। 
धासन-बिधान को ठकरा देने वा वातावरण अधिक था सो हमने दस 
गर ध्यान देसा ठीक नहीं समझा | लेकिन जब पिछले साल दिल्ली में 
गाधीजी की सस्यह से कार्मेस ने «शहरों 'कहरा आव्वासन देदियें जाने 
पर पदयद्रण काने की छूट दी और उसके बाद की- घटनाओं के 
बाद शारयस ने पद-यटण करना स्वीकार किया, तव यह जरूरी समझा 
गया वि हिन्दी से नये शासन-विधान पर एक आलोचनात्मक प्रस्तक 
निकाटी जाय, जिसमें विषय का विश्लेषण इसनसी सरलता से हो कि 
साधारण पराठछ विधान को समझ सके और उसके खोखलेपन को मन््सूस 
झर सी । 
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ह_म पूरे विवान पर एक ही पुस्तक में विचार करना चाहते थे 
कफिन कई अनिवार्य कारण ऐसे आगये कि हमारा ओर लेखक का यह 
विचार पूरा न हो सका और हमे 'प्ान्तीय स्वराज्य' और 'फेडरेशन' दो 
विभाग जलग-सलग करने पड़े । इस भाग में प्रान्तीय स्वराज पर 
ही विचार विया गया हैं । 

ग्रद्यपि हिन्दी में लेसक की यह पहली रचना हैं परतु अपने विपय 
पर उनका अधिकार होने के कारण पुस्तक में उन्होंने यथासम्भव किसी 
प्रकार की जुटी नहीं होने दी हैं । छेखक कानून के गहरे विद्यार्थी है ओर 
फास्टीद्यूमसनल छा (विधान कानून) उनका दिलचस्प विपय रहा है । 
आप हिन्दी के होनहार लेखक हे और हिन्दी को आपसे बहुत आशाये 
है। हम इसकी छिसी फेडरेजन' भी जीध्य ही पाठकों की सेवा से 
उपस्थित फरेगे। 


मंत्री 
भृल सुधार 
पृष्ठ पक्षति अशुद्ध शुद्ध 
३५ फुटनोट ६८ ६७ 
३९ अन्तिम ओर सिन्धच में. उठीसा और सिनन्‍्ध में 
ड्टड २१ १२, ०००) ११२, ०००] 


थ५ श्ड ३५,०००] ११, ५००) 


लेखक की ओर से 


इस पुस्तक में गवर्नसेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की उन धाराओं पर 
आलोचनात्मक व विहलेण्णात्मक दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न किया 
गया हैँ जो १ अप्रैल सन्‌ १९३७ से प्रान्तो में असल सें आई हैँ । इसके 
अलावा उन विभिन्न आर्डर-इस-कौसिलो, आदेश-पत्नो, लेटर्स पेटेण्टो 
और नियमोपनियमो पर भी यथासम्भव प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
गया है जो एक्ट के मातहत जारी किये गये हे और जिनको नये 
शासन-विधान में लगभग उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है 
जितना कि खास एक्ट की धाराओ को। प्रारम्भ में एक अध्याय में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ज़माने से अबतक के वेधानिक परिवत्तेनो पर 
भी सरसरी तोर से विचार किया गया है, ताकि नये परिव्तंतो का महत्व 
ढोक-ठीक समझ में आसके । अन्त में एक अध्याय में इस बात पर 
विचार किया गया है कि नये एक्ट की योजना में ऐसे किन-क्िन परिवर्तनो 
का किया जाना आवश्यक हैं जिससे प्रान्तो में वास्तविक प्रान्तीय स्व॒राज्य 
और उत्तरदायी शासन-पद्धति स्थापित की जा सके । 

किसी भी देश के शासन-विधान में शासन-विधान सम्बन्धी कानूनी 
धाराओ के अलावा सेकडो ऐसी प्रथायें ( ((०४ए८०४०॥७ ) भी प्रचलित 
होजाती हू, जिनका कानून की भांति ही पारून करना शासन से सम्बन्ध 
रखनेवाले विभिन्न अधिकारियो का कर्तव्य होजाता हैं, और जो धीरे-धीरे 
एक प्रकार से शासन-विधान का अंग ही बन जाती हे। ब्रिदेन के 
शासन-विधान सें इस प्रकार की प्रथाओं की भरमार है, लेकिन हिन्दुस्तान 
में इस प्रकार की प्रथाओ का कहाँतक जन्म हो सकेगा और ब्रिटिण 
अधिकारी उन्हे कहाँतक पतपने देंगे यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । 
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राजबन्दियों की रिहाई के प्रइव पर सयुकतप्रान्त और बिहार के 
गवर्नरो और मन्दत्रि-मण्डलो में हाल ही में जो मतभेद पंदा हो गया था 
और जिसके फलस्वरूप मन्त्रि-मण्डलो को इस्तीफे तक देने पडे थे, उससे 
यह बात्र बिलकुल स्पप्ट होगई है कि यहाँ किसी भी प्रथा का कायस 
होना तबतक सहज नहों हे जबतक कि स्वय ब्रिटिश अधिकारी उस प्रथा 
का कायम होना पसन्द न करे। यद्यपि इन प्रान्तो के गवर्नरों को अन्त 
में यह स्वीकार करना पडा कि प्रान्त के अमन-चैन को कायम रखने की 
प्रारम्भिक ज़िम्मेदारी मिनिस्टरो पर हैं, लेकिन यह प्रथा कबतक कायम 
रह सकेगी यह देखना बाकी है । 

इस पुस्तक को तंयार करने में अग्रेज्ी भाषा की कई पुस्तको और 
सासकर प्रो० शाह की पुस्तक ( [0शाप्लाक 0प००००४ ) से काफी 
सहायता ली गई हैँ । इन सबके लेखको को में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 
इनके अलावा मेने सरकारी रिपोर्टो और खरीतो और, खासकर ज्वाइण्ट 
पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट से भी काफी सहायता ली है । 

में भाई मुकुटविहारी वर्मा को धन्यवाद दिये बगेर नहीं रह सकता, 
जिन्‍्होनें सारी पुस्तक को आद्योपान्त पढकर उसमें यथास्थान सक्योधन 
फिया हूँ । वास्तव में यदि उन्होंने इस काम में हाथ न लूगाया होता तो 

यह पुस्तक इस रुप में प्रकाशित न हुई होती । इसपर भी कई चुटियों का 

रह जाना सम्भव हैँ । आज्ञा है पाठफगण उनके लिए मुझे क्षमा करेगे और 
उनकी ओर मेरा ध्यान अवद्य आकपित करेगे ताकि भविष्य में उन्हे 
सुधारा जा सके । 
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विषय-प्रवेश 


अग्रेजों का आगमन यु 

भारत में अग्रेज्ञो का आगमन आसतौोर पर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी 
के रूप में होता है, जो कि ईसा की १६ वी सदी के आखिरी दिन यात्री 
३१ दिसम्बर सन्‌ १६०० ईसवी को रून्दन में इंग्लेण्ड की महारानी 
एलिज़ाबेथ के एक चार्टर ( सनद ) हारा बनी थी। यह कम्पनी 
केवल व्यापार के लिए बनी थी, लेकिन यहाँके निवासियों की आपसी 
फूट और मुगलो की क्षीण होती हुई शक्ति से लाभ उठाकर उसने एक 
राजशक्तति की तरह यहाँ अपने पेर जसाने शुरू किये और धीरे-धीरे सारे 
भारत पर अपना अधिकार जमा लिया । 

भारत में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के इतिहास को हम आमतौर पर दो 
कालो में बॉँद सकते हे-- (१) सन्‌ १६०० से १७६५ तक, और (२) 
सन्‌ १७६५ से १८५७-तक । 7 कल बा लग 


कम्पनी वा कारोबार 


कम्पनी के ज्यों-ज्यो पॉव जमते गये, सन्‌ १६०० से १७६५ के 
बीच, उसने मद्रास, बम्बई और बगाल इन तीन प्रेसिडेंसियो की नीच 
डाली । इनका नाम प्रेसिडेंसी इसलिए पड़ा, क्योकि इनका शासन एक 
कीसिल और प्रेसिडेण्ट के द्वारा होता था । इसके अछावा और कोई ऐसी 
बात इस काल सें नही हुई जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक हो । 


है भारत का नया शासन-विधान 


पालसेगर का दसल 


कल 


सन्‌ १७६५ में छार्ड बलाइव ने शाह आलस से बगाल, बिहार और 
उदठीता ' फी दीवानी प्राप्त करली । इससे कम्पनी की एकदस कायापलढ- 
सी होगई ओर ब्रिटेन की सर्वोच्च शासन-सत्ता पार्ल- 
मेण्ट भी कम्पनी की इस बढती हुई शक्ति को देख- 
फर चुप न बैठ सकी । उसने कम्पनी को अपने नियन्त्रण में रखने का 
निईचय फिया और सन्‌ १७७२ में रेग्युलेटिंग एक्ट के नाम से एक कानून 
पास किया, जिसके द्वारा कम्पनी के सगठन और अधिकारों में कई महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन किये गये । यही नहीं, वल्कि कम्पनी द्वारा स्थापित भारत की 
शासन-पद्दति में भी कई महत्वपुर्ण परिवर्तत उसके द्वारा हुए । इनमें सबसे 
मुस्य परिवर्तन यह था कि मद्रास और वम्बई की प्रेसिडेंसियो को, जिनका 
अभोतक इंग्लुण्ड में सीधा कम्पनी से ही ताल्लुक रहता था, बगाल फी 
प्रेसिटेंसी के सातहत कर दिया गया और बगाल के गवर्नर को 'बगाल का 
गवर्नर-जनरल' की उपाधि दी गई । साथ ही, उत्की सहायता के लिए, 
४ सदस्यों की एक कींसिल भी नियकक्‍त की गई । 





रेग्यलेटिंग एक्ट 


रेग्युलेटिंग एक्ट के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कानून ब्रिटिश पालंमेण्ट ने सन्‌ 
१७८४ में पास किया, जो 'पिट का इण्डिया एक्ट ( 7६0१8 [70॥8 2५८६ ) 
के नाम से मशहूर है। इस कानून के ज़रिये कम्पनी 
के हिस्सेदारों की आस सभा यानी जनरल कोर्ट 
ऑफ प्रोप्राइटर्सी! ( 5व6४४ं (20070 ण 72४०एए९- 
४055 ) फ्री द्यासन-सम्बन्धी सब अधिकारों से वचचित कर दिया गया और 


पिट का 
एण्टिया एक्ट 


» उटीसा से यहां तात्पर्यय आजकल के उठीसा से नहीं है, बत्कि 


उस इलाके से है नो आयकल मेदिनीपुर का जिला कहलाता हैं । आज- 
थाई शा उटठीस्ग तो वम्पनी को सन्‌ १८०३ में मिश था। 


क्र 


विपय-प्रवेग आई 


शासन के सब मामलों सें कम्पनी के संचालक-मण्डल ( (605० 
[)।7८८४०॥४ ) को सम्राद द्वारा नियुक्त एक नई कमेटी के सातहत कर 
दिया गया । यहु कमेटी आमतौर पर बोर्ड ऑफ कपण्ट्रोल' ( 80470 ० 
(०४०० ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके ६ सदस्य होते थे, लेकिन इसका 
सारा काम वास्तव में एक सदस्य के ज्षिम्मे ही आ पड़ा, जो बोर्ड ऑफ 
कनन्‍्ट्रोल के प्रेसिडेन्ट के नाम से जाना जाने रलूगा । इसे यदि हम वर्तमान 
भारत-मन्त्री का पूर्वाधिकारी कहे तो अनुपयुक्त न होगा। पिद के 
इण्डिया एक्ट ने बम्धई व मद्रास की प्रेसिडेंसियो के ऊपर वगाल प्रेसिडेन्सी 
के अधिफारो को और भी ज्यादा बढ़ा दिया । 


केन्द्रीय सरकार को स्थापना 

पिट के इण्डिया एक्ट के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कानून ब्विटिश 
पालंमेण्ट ने भारतीय शासन के सम्बन्ध में पास किया वह सन्‌ १८३३ 
का चार्टर-एक्ट था । इसके द्वारा भारत में सबसे पहले एक केन्द्रीय 
सरकार का जन्म हुआ, जिसे हम आमतोर पर भारत-सरकार ' के नाम से 
पुकारते हैं । बगारू के गवर्नेर-जनरल को भारत के गवर्नेर-जनरल की 
उपाधि दी गई द मद्रास और वस्वई की प्रेसिडेंसी-लरकारो को भारत 
के गवर्नर-जनरलूू और उसकी एग्ज़ीक्यूटिव कौसिल के बिलकुल मातहत 
कर दिया गया । यहाँतक कि इन दोनो प्रेसिडेंसियो को अपने प्रान्तो के 
लिए स्वतन्त्र रूप से कानून बनाने का अधिकार भी नहीं रहा जो कि उन्हे 
अभीतक प्राप्त था। तीनो प्रेसिडेंसियो के लिए कानून बनाने का एकमात्र 
जधिकार भारत-तरकार को दिया गया। लेक्किन गवर्नर-जनरलूू को 

१ कानूनी भाषा में भारत-सरकार से अभिप्राय गवर्नेर-जनरल और 
उसकी एग्जीवयूटिव कौसिल से ही होता हैँ और गवर्नर-जनरल को 


व 


दास्सराय के नाम से भी पुकारा जाता है । 


बट भरत का नया जासन-विधान 


यहु आदेश दिया गया कि जब कभी वह और उसको एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिल 
कानून बनाने के मिमित्त बेठे तो एक और व्यक्ति को, जो कानून में 
पारणगन हो, अपनी कौसिल में शामिल्ल कर लिया करे । सन्‌ १८५३ से 
इस सदस्य को, जो कानून-सदस्य के नाभ से जाना जाने छगा था, एरज्ी- 
फ्यूटिव कौसिल की और कार्रवाईयो में भाग लेने का अधिकार भी 
दे दिया गया । 

भारत की घारा-सभाओ पर कानून बनाने की जो तरह-तरह को 
पावन्दियाँ लूगाई गई हे उनका श्रीगणेश भी पाहंमेष्ट के इसी चार्टर- 
एक्ट से होता हू, क्पोझि इसी कानून के दवारा गवर्नर-जनरल और उसकी 
कौंमिउ को यह आदेश दिया गया था कि वे भारत के लिए ऐसा फोई 
कानून न दनायें जो ब्रिटिश पालंमेण्द द्वारा पास किये हुए किसी कानून 
के पिरुद्द हो। 

सारे भारत का शासन-भार सम्हालने के अलावा बगाल प्रेसिडेंसी 
या शासन-भार भी भारत-प्तरझार यात्री गवर्मेर-जनररू और उसकी 
कौसिल पर हो रहा। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियो की तरह बगाल 
के लिए फोई पृथक्‌ गयर्तर और कौंसिल नियुक्त नही हुए । 
नये पान्‍्तों का निर्माण 

उत्तरी भारत में कम्पनी फे इलाकों का विस्तार शीघ्यता से बढता 
झा रहा था, और सब नये इलाके आमतौर पर वणाल प्रेसिडेंसी में ही 
शझामिद कर दिये जाते थे। भारत के गवर्नर-जनरलूू और उसकी कौसिल 
के छिए इतना फाम सम्हालूना मुश्किल होगया । इसलिए पालंमेण्ट ने 
सन्‌ १८३५ में एक कानून पास करके बंगाल प्रेसिडेंसी फे पश्चिमोत्तर 
नाग यो प्रेमिडेंसो से निफ़राछूकर एक अछग लेफपिटनेण्ट-गवर्मर के मात- 
हस कर दिया। यह प्रान्त पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 


विषय-प्रवेश ट 


लेकिन आजकल संयुकतप्रान्त के नाम से जाना जाता है। बंगाल श्रेसिडेंसी 
के शेष भाग के लिए सन्‌ १८५४ में एक अलरूग लेफ्टिनेण्ट-गवर्नेर नियुक्त 
किया गया। तब कही भारत-सरकार को प्रान्तीय शासन के कास से 
छुटकारा सिला ।! 


लेजिस्लेटिव सैस्था का जन्म 

पा्ंमेण्ट के सन्‌ १८५३ के कानून से भारत सें कानून बनाने के 
लिए एक पृथक्‌ लेजिस्लेटिव संस्था का जन्म हुआ । इसके अनुसार 
कानून बनाने के निमित्त गवर्नर-जनरल की एग्ज़ीक्यूटिव कौसिल सें 
६ सदस्यो की और नियुक्ति की गई, और उसके अधिवेशन भी खुलेआम 
होने छंगे। लेकिन कानून की निगाह मे लेजिस्लेटिव कौसिल का कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नही स्वीकार किया गया । कानून में तो इस कौसिल को कानून 
बनाने के निमित्त गवर्नर-जनरल की एग्ज़ोक्यूटिव कौसिल के विस्तार के 
रूप में ही साना गया । इसीलिए, इच नये शामिल किये गये सदस्यो को 
कौसिल का पूरा सदस्य न कहकर अतिरिक्त सदस्य के नाम से पुकारा 
जाता था। 

इस प्रकार गवनेर-जनरल की एग्ज़ीदयूटिव कौसिल से जो अतिरिक्त 
सदस्य कानून-निर्माण के निमित्त नियुदत किये गये उनमें भी भारतीय कोई 

१ सयुकतप्रान्‍्त और बयगाल के बाद सन्‌ १८५९ में पजाब के लिए, 
सन्‌ १९०५ में पूर्वी बगाल और आसाम के लिए और सन्‌ १९१२ मे 
विहार व उडीसा के लिए पृथक्‌ लेफ्टिनेण्ट-गवर्न र नियुक्त किये गये। 

लेफ्टिनेण्ट-गवर्नरों की नियुक्ति आमतौर पर गवर्नर-जनरल द्वारा 
इण्डियन सिविल सविस के उच्च अफसरों में से की जाती थी, जब कि 
गवर्नरों की नियुक्ति सीधी विलायत से होती थी । मॉण्ट-फो्ड सुधारो के 
वाद लेपिटनेण्ट-गवर्नेरों की नियुक्ति सर्वथा बन्द होगई है और अब 
उनकी जगह गवनेर ही नियुक्त किये जाते हे । 


ं 
है 
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नहीं लिया गया ।' इसके अलावा, जितने भी सदस्य उसमें नियुक्त 
किये गये, वे सब सरकारी सदस्य ही होते थे । 
चीफ कमिश्नरियों का निर्माण 

सन १८५४ में पा्ंमेण्ट मे एक कानन पास करके भारत-सरकार 
को चीफ कमिइनरियों के निर्माण का अधिकार दिया। इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न समयो पर मध्यप्रान्त, आसाम, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, दिल्‍ली, 
अजमेर-मेरवाटा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्गे और अण्डसान-निकोवार 
के प्रान्त चीफ कमिशइनरो के मातह॒त रकक्‍्खे गये । इनमें से पहले दो प्रान्तो 
यानी सध्यप्रान्त और आसाम को तो सन्‌ १९२१ में ही गवर्नरी का दर्जा 
देदिया गया, लेकिन पश्िचिसोत्तर सीमाग्रान्त को सन्‌ १९३२ में जाकर 
यह्‌ दर्जा प्राप्त हुआ । शेष सब प्रान्तत अभीतक चीफ कमिश्नरो के ही 
मातहत है । चीफ कमिइनसरियों में और अन्य प्रान्तों में यह भेद है कि 
चीए कमिश्नरियाँ सोधी भारत-सरकार के मातहत समझी जाती हूँ । 
चीफ फमिउ्नरों को नियुक्ति भी भारत-सरकार के हाथ में रहती है और 
उनदे अधिकारों का फंसलछा भी भारत-सरकार ही करती हैं। चीफ 
फमिदनरी में जो चीफ कमिइनर होता हैं वही आमतोर पर उस प्रान्त 
की प्रान्वीय सरकार माना जाता है, लेकिन इन प्रान्तो में भारत-सरकार 
कई अधिझानो को अपने हाथो में भी सुरक्षित रखती है । 
गृदरों ऑर कम्पनी के शासन का यन्‍्त 

सन्‌ १८५७ के गदर के बाद भारत में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के 

* बो्ट आफ कण्ट्रोल के तत्कालीन प्रेसिड्रेण्ट सर चात्स बुद्ध ने 
ता, जया उस सम्बन्धी कानून पालेमेण्ट में विचाराबीन था, उस बात को 
पराउमेटद ना में कह टाल्य था फ्रि इस कौसिल में कोई भी भारतीय था 
ग-मरतारी सदस्य नहीं लिया जावबगा । 


श्ल्न 


हर 
वजन 


रह 


विपय-प्रवेश हक 


डैँ 


शासन का अन्त हुआ । पालंमेण्ट ने सन्‌ १८५८ में एक कानून पास करके 
कम्पनी और उसके संचालक-मण्डल के शासन-सम्बन्धी सब अधिकारों को 
छीन लिया और भारत का शासन सीधा सम्लाद के सुपुर्दे कर दिया। 
इस प्रकार उस दोहरे शासन का अन्त हुआ जो पिठ के इण्डिया एक्ट 
हारा निर्मित बोर्ड ऑफ कण्द्रोल के कारण चला आरहा था। बोर्ड ऑफ 
कण्ट्रोल की जगह “इण्डिया कौसिल! ( [90/4 (०८्ा्णी ) नाम की एक 
नई, कौसिल नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर 
इण्डिया ( 5८2०९४४॥ए ० $६86 ई07 |70% ) यानी भारत-मसन्त्री की 
उपाधि दी गई । भारत-सरकार और सब प्रान्तीय सरकारो को इसी नये 
अधिकारी यानी भारत-मन्त्री की सीधी मातहती मे रकखा गया, लेकिन 
उनकी स्थिति और संगठन मे इस कानूच के फलस्वरूप और कोई विशेष 
परिवर्तन नही हुआ । 
प्रान्तो में कोसिलों की स्थापन। 

सन्‌ १८५८ के कानून के बाद शीघ्य हो सन्‌ १८६१ में पाल्ंमेण्ट ने 
इण्डियन कौसिल्स एक्ट (ताक (०प्रशल)$ 0८५, 7867 ) के नास से 
एक कानून और पास किया, जिसके द्वारा कानून बनाने के निमित्त गवर्नर- 
जनरल की एग्ज़ीक्यूटिव कौसिल के अतिरिक्त सदस्यो की संख्या ६ से 
बढाकर १२ करदी गईं । इनसे कस-से-कम आधो का गेर-सरकारी होना 
लाज़िसी था; और इनमें से कुछ जगहे भारतवासियों को भी दी गई । 
लेकिन ये सब सदस्य गवर्नर-जनरलू हारा ही नामज़द किये जाते थे; 
निर्वाचित इनमें कोई भी न होता था । 

गवर्नेर-जनरल को एग्ज्ीक्पूटिव कौसिल के अतिरिक्त सदस्यों की 
संख्या बढ़ाने के अलावा सन्‌ १८६१ के एक्ट ने बम्बई और सद्गास प्रेसि- 
डेंसियो के गवर्नरों की एग्ज़ीक्यूटिव कौसिलो को भी उनके कानून बनाने 
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के अधिकार, जो उनसे सन्‌ १८३३ में छोन लिये गये थे, वापस देदिये। 
लेफिन ऐसे कानन बनाने पर बन्दिश छगा दी गई जो गवर्नेर-जनररू और 
उसकी एग्लीक्यूटिय कोंसिल द्वारा बनाये हुए किसी कानून के खिलाफ 
जाते हो । दूसरे गवर्नर-जनरल से पूर्व-स्वीकृति लिये वगेर वे सरकारी 
आय, सरकारी कर्जा, वेदेशिक भौर फौज्ञी व नाविक मासमलो, सिक्का, 
भारतीय दण्ड-विधान जेसे कई विएयो पर कोई कानून नहीं बना सकती 
थो। तीसरे उनके हरेक कानून के लिए गवर्मर-जनरलू की अन्तिम स्वी- 
फूति भी आदश्यदा थी । जिस प्रकार कि करेन्र में कानून बनाने के निमित्त 
गवर्नर-जनरल की एग्ज़ीक्यूटिय कौसिल में अतिरिक्त सदस्य नियुक्त 
छिये जाते थे, उसी प्रकार इन प्रेसिडेसियो के गवर्नरों की एग्ज़ीक्यूटिव 
पोसिलों में भी अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्षित का प्रबन्ध किया गया । 

सन्‌ १८६१ फे एक्ट में गवर्नर-जनरलू को यह भी आदेश दिया 
गया ऊझ्लि यह बगाल प्रेतिडेंसी में भी, जो सत्‌ १८५४ से एक पृथक्‌ 
लेपिडनेण्ट-गवर्नर के मातहुत करदी गई थी, कानून-निर्माण के लिए 
एक लेजिस्लेटिव कोसिल की स्थापना करे । इस आदेश के फलस्वरूप, 
तन्‌ १८६२ में, बगाल भ्रेसिडेंसी में भी कानून बनाने के लिए एक पृथक 
फॉसिल की स्थापना की गई ।४ 

2 गिडिय भारत के जेय प्रान्तो में छेजिस्लेटिव कौसिलो की स्थापना 
इस प्रहार हुई हँ--पश्चिमोत्तर प्रान्त मे, जो आजकल सबृक्‍नशणान्त 
के माम से प्रसिद् है, सन्‌ १८८६ में, पजाब में सन्‌ १८९७ में, विहार 
उठता, मव्यत्राल्न शोर आसाम में सन्‌ १९१२ में, पद्िचमोत्तर 
माप्राता से सनू १९३२ मे, और कुर्मे की चीफ कमिब्नरी में सन्‌ 

६ में । उदीसा और सिन्‍्व ये दो नये प्रान्‍्न सन्‌ १९६६ में बनाये 

गे है, इसमें पिजिस्टेटिव अमेम्बलियाँ सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय स्व॒राज्य 
जय स्थायना के साव-साथ स्थापित हुई है । 


विषय-प्रवेश नशा 


पिछड़े हुए प्रान्तो में रेग्युलेशन-राज्य 

सन्‌ १८७० में पालंमेण्ट ने एक कानूव पास करके गवने र-जनरल 
और उसकी एग्ज़ीक्यूटिव कोसिल को यह अधिकार दिया कि वे ब्रिटिश 
भारत के खास-खास पिछड़े हुए प्रान्तो या भान्तों के इलाकों के लिए 
रेग्युलेशनो के ज़रिये कानून बनाले। इस प्रकार रेग्युलेशनों के जरिये जो 
क़ानून गवर्नेर-जनरलू और उसकी कौसिल ह्वारा बनाये जाते, वे कौसिल 
के अतिरिक्त सदस्यों तक के सासने पेश नहीं किये जाते थे । इसकी 
चजह यह थी कि पालंमेण्ठ इन प्रदेशों में ठेठ पुराने ढरें से शासन करता 
चाहती थी; इसीलिए वह गवनेर-जनरल की एग्जीव्यूटिव कोौसिल 
के अछावा इन प्रदेशों के सासले से और किसीका दखल पसन्द नही 
करती थी । 


यह ध्यान रहे कि एक्ट और रेग्युलेशनों की कानूनी स्थिति मे केवल 
इतना भेद है कि जहाँ एक्ट से यह बोध होता है कि यह कानून किसी 
लेजिस्लेटिव कौतिल या असेम्बली द्वारा पास किया गया है, रेग्युलेशन से 
बोध होता हैं कि यह कानून किसी लेजिस्लेटिव कौसिल या असेम्बली ने 
नही बल्कि किसी एग्ज्ञीक्यूटिव कोसिल या इसी प्रकार की किसी और 
कार्यकारिणी सत्ता ने पास किया है । 


| 

१. सन्‌ १५३५ के गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अमल से आने से 
पहले तक ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग, पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्‍्त, उडीसा, आसाम और अण्डमान-निकोबार आदि प्रान्तो के लिए 
भारत-सरकार रेग्युलेशनो के जरिये ही कानून बनाती रही है । अब नये 
एक्ट के अन्तर्गत इस अधिकार का प्रयोग केवल ब्रिटिश वलूचिस्तान और 
अण्डमान-निकोबार इन दो प्रान्तों मे ही गवनर-जनरलर द्वारा किया 
जा सकेगा । इन दो प्रान्तो के अलावा जिन-जिन प्रान्तो में एक्ट की 
धारा ९१ के अन्तर्गत बहिगत-क्षेत्र (#ऋटापतेटत ७४८४५ ) या अर्ध- 
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# आफ 
नर 


सन्‌ १८३३ से पहले जो कानून बनते वे सब रेग्युलेशन हो 
कहलाते थे । इसकी वजह यह हैं कि सन्‌ १८३३ तक कानून बनाने 
का अधिकार गवर्नर-जनरल, गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव कौसिलो 
को ही होता था। इन्हीं रेग्युलेशनो के मातहत अक्सर भारत- 
मरकार प्रमुस राजनंतिक नेताओं को शाही बन्दी के तप में गिरफ्तार 
परती रहो हैं । 
2८८२ का कोसिल-एक्ट 

सन्‌ १८९२ का इण्डियन कोसिल्स एक्ट लॉ उफरिन के उद्योग का 
फरनल् था, जो फि उस समय भारत के वाइसराय और गवर्नर-जनरल थे । 
इसके अनुसार कानून-निर्माण के निमित्त बाइसराय की एग्ज्ीक्यूटिव 
कौपिल के अतिरिक्त सदस्यों की सरया बढाकर १६ करदी गई। कुछ 
गर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन का सिद्धान्त रक्‍्खा 
गया, शेप सब सदस्य वाइसराय द्वारा नामज़द हो होते रहे। यद्यपि 
कॉमिल में गर-सरकारो सदस्यो की सत्या पहले से बढादी गई, मगर 
बटमत उनका नही रक्खा गया। कौंसिल के सदस्वो को सरकारी सदस्यों 
से प्रन्‍न पूछने का अधिकार भी पहली बार दिया गया, और उन्हे 
यरणपारी बजट पर आम बहस करने का सौका भी दिया जाने रूगा । 

इसी प्रकार के परिवर्तन प्रान्तों की कौसिलो में भी किये गये, लेकिन 
इस बात का स्रास तीर से ध्यान रक्खा गया कि कहीं भी गैर-सरकारी 
सदस्यों का बहुमत न होजाय ।“ एकमात्र वम्पई ही इस नियम का अपवाद 
था, छेफिन वहाँ भी निर्वाचित गेर-सरकारोी सदस्यों को अल्पमत में ही 
रपाया गया। 
आधमानजम (>च्ताञीर एच्टोप्तेंटत 07९१६) फायम किये गये है उनमें 
उस प्रा पा गबनर भी रेग्पुडेशनों के ज़रिये कानून बना सकेगा । 





विषय-प्रवेश ह 3०. 
सॉलिं-सिए्टों शासन-सुधार ड़ 
सन्‌ १८९२ के बाद अगला महत्वपूर्ण कानून पालंमेण्ट ने सन्‌ 
नाम से प्रसिद्ध है और जो तत्कालीन भारत-मंत्री लॉर्ड मॉल और वाइस- 
राय लॉर्ड मिण्टो के उद्योग, का फल था। इस एक्ट के हारा केन्दीय और 
प्रात्तीय. कौसिलो के अतिरिक्त सदस्यों को संख्या पहले से और भी 
ज्यादा बढ़ादी गई । उदाहरणार्थ, केन्द्रीय कौसिल के अतिरिक्त 
सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० तक और बंगाल-कौसिल के अतिरिक्त 
सदस्पो की संख्या बढ़ाकर लगभग ४५ तक करदी गई। गेर-सरकारी 
निर्वाचित सदस्यो की संख्या भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ादी गई। 
लेकिन इस बात का हर जगह ध्यान रक्खा गया कि कही गैर-सरकारी 
निर्वाचित सदस्यों का बहुमत व होजाय । बंगाल-कौसिल ही इस नियम 
का अपवाद रही। शेष सब प्रास्तीय कौसिलो में नामज़द और निर्वाचित 
दोनों प्रकार के गर-सरकारी सदस्यों का मिलकर तो थोडा-थोड़ा बहुमत 
रहा, लेकिन केवल निर्वाचित गेर-सरकारी सदस्पो का नही। केन्द्रीय 
कोसिलो मे तो निर्वाचित और नामज़द दोनों प्रकार के गर-सरकारी 
सदस्यो का मिलकर भी बहुमत नहीं रक्खा गया। 


भारत के राजनेतिक जीवन में पृथक निर्वाचन-पद्धति का 
श्रीगणेश भी मॉलें-मिण्टो योजना के साथ ही होता है, जो फिलहाल 
केवल मुसलमानों के लिए ही जारी की गई थी । 
कौसिलो के निर्माण और संगठन में परिवर्तत करने के अरावा उनके 
अधिकारों में भी यह परिवर्तत किया गया कि उन्हे मौखिक प्रइनोपप्रइत 
करने ओर बजठ एवं सार्वजनिक महत्व के अन्य विषयो पर सिफारिश के 
तौर पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार भी देदिया गया । लेकिन गवर्नर- 
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जनरल, गदनेर या लेफ्टिनेन्टनावर्नर की अनुमति के बिना, जो कौसिलो के 
प्रभान होते थे, कोई भी प्रस्ताव या प्रइन नहीं किया जा सकता था। 
इस एक्ट को अमल में छाने के साथ-साथ कई और महत्वपूर्ण परि- 
चतंन भी ब्रिटिश पालंमेण्ट ने ब्रिटिश भारत के शासन-विधान में किये । 
भारत की राजवानी करके से दिल्‍ली लेआई गई ओर दिल्‍ली को 
पंजाब से निकाहफर भारत-सरकार के मातहत चीफ कमिश्नर का एक 
पृथक्‌ प्रान्त बना दिया गया। पूर्वा बंगाल का जो इलाका सन्‌ १९०५ 
में छोर कर्ज्षत ने बगाल से निकालकर आसाम में मिला दिया था वह 
बापस बंगाल में मिला दिया गया। बगाल में फेफ्टिनेण्ट-गवर्नर की जगह 
ऊ गवर्नर और कौंसिल की नियुक्ति की गई तथा बिहार व उडीसा 
इलाके को बंगाल से निकालकर एक पृथक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर और 
फीसिल के मातहत रबखा गया। 
मॉगिटेंग-चम्सफों5 सुधार 


डी जय 


मॉले-मिण्टो योजना से राजनेतिक प्रगति की ओर बढते हुए भारत 
की आकाक्षायें भला कंसे सन्त॒ुप्ट हो सकती थी ? क्योकि कौंसिलो के 
अधिकार भर कर्तेब्य तो बढ़ा दियें गये, मगर 
शासन की मशीन उसी पुराने ढर्र पर चलती थी । 
उधर सन्‌ १९१४ में यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया और उसमें भारत- 
वासियों ने जी सोलफर ब्रिटेन की सहायता की । फरूत , भारतवासियो 
के सहयोग को बनाये रसने के लिए, क्निट्द्ि राजनीतिज्ञों को अपनी नीति 
में मु परिवतन करना पडा। २० अगस्त १९१७ को नब्विटिश पारलंमेण्ट 
की कामस्स-्सभा में एक प्रदन के उत्तर में तत्कालीन भारत-मन्न्री मि० 
माॉम्देंग ने जो धोषणा की, वह इसी नीति का परिणाम थी । उस घोषणा 
के महत्यपुर्ण शब्द इस प्रकार हूँ 


१००७ की घोपणा 


विषय-प्रवेश १५ 


“त्रेटिश सरकार का भारत में यह उद्देश्य है कि शासन के हरेक 
विभाग से भारतवासियो का सम्पर्क दिन-प्रतिदिन बढाया जाय और 
स्वराज्य-सस्थाओ का शने शनेः विकास हो, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के 
धैविच्छिन्न अग भारत मे धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन-पद्धति स्थापित 
हो सके ।” 


इस घोषणा के कुछ दिनो बाद मि० मॉण्टेगू स्वयं भारत आये 
और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सहयोग से भारतीय शासन-सुधारों 
की एक नई योजना तैयार को, जो मॉण्टेगू-वेम्सफोर्ड (और संक्षेप में, 
सॉण्ट-फोर्ड) योजना के नाम से प्रसिद्ध है। यह योजना सन्‌ १९२११ में 
अमल में लाई गईं। सन्‌ १९३५ के गवर्सेण्ट ऑफ इण्डिया एंक्‍्ट हारा 
जारी किये गये परिवर्तेतों को ठीक-ठीक समझने के लिए इस योजना 
पर ज्ञरा विस्तार से विचार करना आवश्यक है। प्रान्तीय सरकार, 
प्रान्तीय धारा-सभा, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय धारा-सभा, और भारत 
इन पॉच शीर्षको के अन्तर्गेत हम मॉण्ट-फोर्ड योजना हारा भारत के 
शासन-विधान सें जारी किये गये परिवर्तेनों पर विचार करेगे । 

मॉण्टफोर्ड योजना के फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारो के संगठन मे सबसे 
महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि मद्रास, बस्बई और बंगाल के अलावा 
संयुकतप्रान्त, पंजाब, बिहार-उडीसा, मध्यप्रान्त 
और आसाम से भी गव्नेरों की नियुक्ति की 
गईं। पश्चिमोत्तर सीसाप्रान्त को सन्‌ १९३२ में गवनेरी का दर्जा मिला । 
जिन-जिन प्रान्तों में गवर्नरी कायम हुई उन्-उन्र प्रान्तों से एक प्रकार 
की हंध शासन-पद्धति कायस की गई । प्रान्तीय शासन के विषयो को 
सुरक्षित और हस्तान्तरित इन दो भागो में बॉदा गया, जिनमे सुर- 
क्षित विषयो का शासव गवनेर और उसकी एग्जीक्पूटिव कौसिल के और 
हस्तान्तरित विषयों का शासन गवर्नर और मिनिस्टरो के मातह॒त रक्‍्खा 


प्रान्तीय सरकार 


5 भारत का नया शासन-विधान 


गया । जिन प्रान्तो में एग्ज्ीक्यूटिव कौंसिले नही थीं उनमें एग्ज्ीक्यूटिव 
कौंसिले स्थापित की गई । इनके सदस्य भी गवरनेरों की भांति सम्राद्‌ 
द्वारा नियक्षत होते थे; पर मिनिस्टर प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौसिल के 
निर्वाचित सदस्य हो नियुक्त किये जाते थे। गवर्नर और एग्ज्ञीक्यूटिव 
कोंसिल के सदस्य सुरक्षित विषयों के शासन के लिए भारत-सरकार 

ज्गरियें भारत-मत्नी ओर पालंमेण्द के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि 
मिनिस्टर लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य होने के नाते हस्तान्तरित विषयो 
के शासन के लिए लेजिस्लेटिव कौसिल के प्रति उत्तरदायी समझे जाने 
लगे । गवर्नर को जहाँ एक ओर मिनिस्टरो की सल्ाहु पर चलने का 
आदेद्य दिया गया, वहाँ साथ में उसे यह अधिकार भी दिया गया कि 
वह चाहे तो मिनिस्टरों की सलाह फो न माने । इसके अलावा भारत- 
सरकार और भारत-नत्री ने भी हस्तान्तरित विषयो में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रक्‍्खा । 


प्रान्तीय विपयो में ज्ञो-जो महत्वपूर्ण थे वे आमतौर पर सुरक्षित विषयो 
की सूचो में रक्‍्से गये और शेष विधयो को हस्तान्तरित विपषयो की सूची में 
टाल दिया गया । उदाहरणा, मालगुज्ञारी, छऊगान, आवपाशी (सिंचाई ), 
नहर, अफाल-पीडितो फी सहायता, कानून और व्यवस्था (अर्थात्‌ पुलिस, 
जेल और अदालते), अख़वारों और किताबो व छापेखानो पर नियन्त्रण, 
प्रान्‍्धीय सरकार का क़र्जें, ज़गलात (बम्बई व बर्मा के अलावा ), कार- 
पानो व मजदूरों फो देखभाल और उनके द मिल-मालिकों के झगडो 
फो निपटाना आदि वियय सुरक्षित विषयों की सूची में रकखे गये । और 
स्थानिक स्वराज्य (76ल्‍4] 8८) 505६८८॥7727८ ); सार्वजनिक स्वास्थ्य 
व सफाई, अस्पतारू, शिक्षा, कृषि, सहकारी ससस्‍्यायें, आबकारी (द्वराव 
व नशीएी चीज़ें), तामीर (सडके और सरकारी इमारते) तथा उद्योग- 


विषय-प्रवेश १७ 
धन्धो की वृद्धि आदि विषय हस्तान्तरित विषयों की सूची में रक्खे गये। 


गवर्नर वाले प्रान्तो में जो धारा-प्रभायें थी, जोकि लेजिस्लेटिव 
कौसिलो के नाम से जानी जाती थी, वे बदस्तुर जारी रही; लेकिन उनके 
रे _ निर्माण ओर अधिकारों में कई परिवर्तेव हुए। 
प्रान्तीय धारा-सभाये ३ के 
पहला परिवर्ततन तो यह हुआ कि उनके सदस्यों की 
संख्या पहले से और ज्यादा बढ़ादी गई । इसके अनुसार विभिन्न 
प्रान्तो सें सदस्पो की संख्यायें बढ़ाकर इस प्रकार होगई--आसम्म सें 
५३, मध्यप्रान्त में ७३, बम्बई सें ११४, सद्बास में १३२, बंगाल में 
, १४०॥ अतिरिक्‍त सदस्यों का भेद मिटा दिया गया और लेजिस्लेटिव 
कौसिलों को एग्ज्ीक्यूटिव कौसिल का ही विस्तार न सानकर उन्हें पृथक्‌ 
अस्तित्व दिया गया । लेकिन यह एक महज़ कानूनी बारीकी थी, क्योकि 
गवर्नर की एग्ज़ीक्पूटिव कौसिल के सदस्यों को साधिकार लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के सदस्य बने रहने का अधिकार फिर भी दिया गया। यह 
ज्रूर है कि अब प्रत्येक कौंसिल से निर्वाचित और गेर-सरकारी सदस्यों 
का बहुमत रक्‍्खा गया। प्रत्येक लेजिस्लेटिव कौसिल का जीवन-काल 
३ साल रहा, और उसे गर्बंनर की मंजूरी से अपना अध्यक्ष चुनने का 
अधिकार दिया गया । निर्वाचित सदस्पो के चुनाव के लिए मताधिकार- 
सम्बन्धी नियमो सें पहले से बहुत कुछ उदारता दिखाई गई । 


प्रान्तीय कोौसिलो को प्रान्तीय विषयो पर कानून बनाने का 
अधिकार दिया गया, लेकिन कई विषय ऐसे ठहराये गये जिनपर वे 
गवनेर या गवर्नेर-जनरल की पूर्व-अनुमति के बिना कानून नहीं बना 
सकती थी। प्रान्तीय सरकारो का बजद भी केन्द्रीय सरकार के बजट से 
अलूग कर दिया गया, और प्रान्तीय कौसिलो को प्रान्तीय बजट में कुछ 
काट-छोंट करने का भी अधिकार दिया गया। 
र्‌ 


भ््ट भारत का नया शासन-विधान 


केच्द्रीय सरकार के ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तेत मॉण्टफोर्ड- 

ग्योजता ने नहीं झिया । हाँ, शासन के विषय केन्द्रीय और प्रान्तीय इन 

दो भागो में बट जाने के कारण केन्द्रीय सरकार 

भौीर प्रान्तीय सरकार के कार्य-क्षेत्र ऊगभग अरूग- 

अलग बेंट गये । केन्द्रीय विषयो की सूची सें मुस्य विषय ये रकक्‍खे गये: 

देश की रक्षा और सेना-सम्बन्धी मामले, वैेदेशिक विषय, आयात-निर्यात 

फर, रेठे, छा व तार विभाग, इन्कमर्टक्प, सिक्का, दीवानी और 

फौजदारी फानन, व्यापार और सरकारी कर्ण वगेरा । इसके अलावा वे 

सब वियय भी केन्द्रीय बिपयों की सुची में ही शुसार किये गये जिनका 
उल्लेरा स्पप्टत किसी भी सूची में नहीं किया गया था । 


बल्दाव सरकार 


क्षेन्नीय धारा-सभा के संगठन सें सबसे मुख्य परिवर्तत यह किया 
गया कि एक भवन की जगह दो भवनों की स्थापना की गईं। इनमें 
पहुले भवन का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली रक्‍्खा 
गया और दूसरे भवन का कौसिल ऑफ स्टेंह | 
घारा-सभा को गवर्मर-जनरल की एग्ज़ीक्पूटिव फौसिल का ही एक 
चिस्तार न समसकर पृथक अस्तित्व दिया गया। गवर्नर-जनरल की 
एग्यीययूदिव कौसिल के सदस्यों को दोनों भवनो की कारंबाई में भाग 
ऊेने का अधिफार दिया गया, लेकिन उन्हे मत देनें का अधिकार उसी 
भवन में दिया गया जिसके कि थे गवर्नर-जनरलू द्वारा सदस्य नामज्द 
फिय ८यें। लेजिस्लेटिव असेम्बली को गवर्नर-जनरल की मजरी से अपना 
अध्यक्ष चुनने दा जपिकार भी दिया गया । किन्तु कींसिल ऑफ स्टेट का 
अध्यक्ष अब भी गवर्नेर-जनरल हारा ही नामज़द किया जाता है । 


पृन्द्रीय धारा-सभा 


छेमिस्लेटिव असेम्बरी के सदस्यों की सरया १४५ नियत की गई, 
जिनमें दम-ोे-म्स ५/७ का निर्वाचित गेर-सरकारी सदस्य होना आवदयदाः 


अ्वशाीर 


कं 


पद भारत का नया ज्ञानन-विधान 


परिव्तंत का उद्देश्य यह था कि पाहंमेण्ट में जब उसके वेतन-सम्बन्धी 
माँग पेश की जाय तो पालंमेण्ट के सदस्यो को 
भारत-प्रम्बन्धी मासलो पर विचार करने का एक 
ओर अवसर मिल जाय । लेकिन इण्डिया आफिस का और बहुत-सा खर्चा 
अब भो हिन्दुस्तान को ही भरना पडता हैँ। 


भारत-मन्णों 


मॉण्टफोड-सुधारों के बाद 
दंध-शासन-पद्धति मॉण्टफोर्ड-घुधारों का मुख्य आधार थी। लेकिन 
जिस तप में यह प्रचलित की गई उससे किसी भी प्रान्त को सन्तोष 
नहीं हुआ। बंगाल और सध्यप्रान्त में तो इस 
शासन-पद्धति की वह मसट्टी पलीद हुई कि गवर्नरों 
फो कई बार अपने विद्येपाधिकारों से शासन चलाना 
भडा । प्रान्तीय कींसिलो ने मिनिस्टरो के लिए वेतन तक मज़ूर करने से 
इकार कर दिया । बगाल में तो यहाँतक नौबत पहुँची कि जब गवर्नर 
में मिनिस्टर नियुक्त किये तो कौंसिल ने उनका वेतन सज््र नही किया, 
ओर जब पॉींसिल ने वेतन मज़्र किया तो गवनेर को अर्से तक 
कोई मिनिस्टर नहीं मिला । हेध-शासन-पद्धति के प्रति असन्तोष होने के 
कई कारण थे, जिनमें मुरप यह था कि मिनिस्टरों और प्रान्तीय धारा- 
सभाओ को किसी भी विषय में वास्तविक अधिकार देने का प्रयत्न नहीं 
किया गया। हस्तान्तरित और सुरक्षित विषयो का बेंटवारा इस प्रकार 
किया गया कि मिनिस्टर किसी भी महकमे में कोई क्रियात्मक सुधार 
कर ही नहीं सकते थे । उदाहरणार्य, उद्योग-धन्धे तो रक्‍खे गये हस्तान्त- 
रिन विषयों में, छेकिन कारखाने, सानें, मज़दूर, बिजली बगरा को 
सुरक्षित धिपयो में डाल दिया गया । इसी प्रकार कृषि को तो हस्तान्तरित 
प्रियय बनाया गया, लेकिन आवपाशी (सिंचाई) को सुरक्षित बविपयो में 


ैध-शासन-पद्धति 
की असफच्ता 


विपय-प्रवेश २१ 


रकखा । दूसरी बात॑ यह थी कि मिनिस्टिरो को सरकारी अफसरो और 
कर्मचारियों के ऊपर शून्य के बराबर अधिकार दिये गप्रे । लेजिस्लेटिव 
कौंसिलो में सरकारी सदस्यों के गुद ने सिनिस्टरों को अपने हाथ की 
कठपुतली बना लिया । अर्थ-विभाग एग्ज्ञीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य के 
मातह॒त होने के कारण मिनिस्टरो को हस्तान्तरित विभागों के खर्चे के लिए 
एग्लीक्यटिव कौंसिल के सदस्यों का मुंह ताकना पडा। इन सब बातो 
के अलावा, हस्तान्तरित विभागों में भी भारत-मन्त्री और भारत-सरकार 
का हस्तक्षेप काफी मात्रा में चलता रहा । उदाहरणार्थ, कोई भी मिनिस्टर 
भारत-मन्त्री की स्वीकृति के बिना ३,०००) सासिक से ऊपर का अफ़- 
सर नियुक्त नहीं कर सकता था । संक्षेप में कहे तो जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार और छिस्सेदारी देने का कोई 
वास्तविक प्रयत्त नहीं किया गया। यही हाल केन्द्र में था। यद्यपि 
असेम्बली का विस्तार और प्रभाव बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार ने 
उसके निशरचयो पर अमल करने की कभी भी कोशिश नहीं की । 


काँग्रेस सॉण्टफो्ड-सुधारो की प्रारम्भ से ही विरोधी थी। गॉधीजी 
के नेतृत्व में उसने असहयोग-आन्दोलन के रूप में नये सुधारों का बहि- 
ष्कार किया । लेकिन कॉग्रेसियों का एक दल कौसिल-प्रवेश के पक्ष में 
था । पण्डित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरव्जन दास इस दल के 
नेता थे। उन्होने काँग्रेस से वाहुर स्वराज-पार्टी का संगठन करके कौंसिलो 
में सरकार से मोर्चा लेता शुरू किया । सन्‌ १९२४ में केन्द्रीय लेजिस्ले- 
दिव असेम्वली में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया कि 
भारतवर्ष को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाय और एक गोलमेज्ञ-परि- 
पद्‌ का आयोजन किया जाय, जिसमें भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की 
स्थापना के लिए नये विधान का खाका तैयार हो । यह प्रस्ताव भारी 


भारत का नया आसन-विधान 


ल्‍्प 
नर 


चहुमत से पास हुआ, लेकिन फ़िर भी सरकार में इसपर कोई ध्यान 
नहीं दिया। बाद में उसने सर अछेग्ज्ेण्डर मुडीसैन की अध्यक्षता में एक 
फमेटी बिठाई, जो आनतोर पर शासन-युवार-जाँच-तमिति या रिफास्से 
इनव्यायरी कपेटो ( १९(०४घ5 पितवुणाएं एणागाधा।।८९ ) के नाम से प्रसिद्ध 
हैँ। लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों का भी कोई विशेष परिणाम 
नहीं हुआ। 


सरकार के इस अवहानुभू तिपूर्ण रख से दिन-प्रतिदिन देश में असन्तोष 
को भावना बढने छगी । अन्त में विवश होकर नवम्बर सन्‌ १९२७ में 
सरकार को एक शाही कमीशन की नियुक्तित की 
घोषणा करनी पडी । इस कमीशन के सब सदस्य 
अग्नेज़् थे, भारतवासी इसमें एक भी नही रकखा 
गया। इस अपमान से भारत क्षुब्ध होगया और भारत के एक फोने-से 
लेकर दूसरे कोने तक कमीशन का ज्ञोरो से बहिष्कार किया गया । इस 
कमीशन के चेयरमेन इस्लुण्ड की लिवरल पार्टी के एक प्रमुख नेता सर 
जॉल-साइमर थे, जिसको वजह से इस कमीशन का नाम साइमन- 
कमीशन पडा । 


साइमन-फर्मीशयन 
की नियुक्ति 


साइमन-फर्मीशन के बहिष्फार क। यह परिणाम हुआ कि ब्रिटिश 
सरकार फो अपनी नीति में परिवर्तन फरना पडा । साइमन-कममीशन की 
रिपोर्ट अभी प्रकाशित भी न हुई थी कि वाइसराय 
लॉर्ड अधिन ने अक्तूबर १९२९ में ब्रिटिश सरकार 
की अनुमति से दो महत्त्वपूर्ण घोषणायें की । इनमें 
पहली तो यह थी कि सम्राद्‌ की सरकार (अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार) फी 
सम्मति में सन्‌ १९१७ की घोषणा में यह वात निहित हैँ कि भारत का 
संधानिक लक्ष्य ऑपनिवेशिक रवराज्य को प्राप्ति है । दूमरो घोषणा यह 


गोडमेज परिपद्‌ 
की घोषणा 


विपय-प्रवेश २३ 


थी कि साइमन-कमीशन छी रिपोर्ट प्रक्कशित होजाने के बाद ब्रिटिश 
सरकार एक परियद्‌ का आयोजन करेगी, जिसमें वह ल्लिटिश भारत और 
देशी रियासतो के प्रतिनिधियों के साथ एकसाथ या अरूग-अरूग विचार- 
विनिमय करके यह निश्चय करेगी कि भारत के लिए किन-किन शासन- 
सुधारों की सिफारिश पार्ंमेण्ट से की जाय । 

मई सन्‌ १९३० में साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इस 
रिपोर्ट का भी भारत में कमीशन जैसा ही विरोध हुआ । कमीशन ने साके 
की कोई स्लास सिफारिश नही की। साफ की सिफा- 
रिश सिर्फ एक थी; वह यह कि ब्विटिश भारत फे 
पुनस्तंगठन का आधार फेडरल अथवा संघ-शासन हो, ताकि धीरे-धीरे सारा 
भारत ही एक कामनवेल्थ के रूप में सम्माट्‌ की छत्न-छाया सें आजएय । 


कमीशन की रिपोर्ट 


साइमन-फर्मीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होजाने के बाद नवस्वर 
सन्‌ १९३० से जनवरी सन्‌ १९३१ तक हलन्दन में गोलमेज़ परिषत्‌ का 
अधिवेशन हुआ । कॉग्रेस गोलमेज परिषद्‌ के इस 
पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, दंयोकि सर- 
कार की तरफ से इप्त बात का कोई आदइचासन नहीं दिया गया था कि 
इस परिषद्‌ का एकमात्र उद्देदय भारत के लिए औपनिवेशिछत स्दराज्य का 
खाका तैयार करना होगा। 


गोलमेज परिपद्‌ 


इस परिषद्‌ सें देशी नरेशों की तरफ से यह घोषणा की गई कि वे 
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतो के संघ में इस शर्ते पर शामिल होने 
फे लिए तयार है कि फेस्द्रीय सरकार में उत्तरदायी शासन-पद्धति स्था- 
पित की जाय | ब्रिटिश सरकार की तरफ से नरेशो की यह नाँग इस 
शर्ते पर स्वीकार करली गई, क्षि उत्तरदायी शासन-पद्धति के साथ कई 
प्रतिवन्‍्धो और संरक्षणो का रखा जाना ल्‍ाज्षिमी होगा । 


पट भारत का नया शासन-विधान 


अप्रैठ सन्‌ १९३१ में काँग्रेस और सरकार में समझौता (गाँधी- 
अधिन पैक्ट) होजाने की वजह से काँग्रेस गोलमेज्ञ परिषद्‌ के दूसरे 
अधिवेद्यन में शामिल हुई । गाँधीजी काँग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि होकर 
ऊन्दन गये । काँग्रेस परिषद्‌ सें इस शर्ते पर शामिल हुई, कि जो कुछ 
भी सरक्षण और प्रतिबन्ब रक्खे जायेंगे वे भारत के हित में ही होगे। 
लेकिन णव विलायत में परिपद्‌ का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ, पार्लमेण्ट के 
आम चुनाव के फलस्वल्प मजदूर दक की सरकार हार गई थी और 
उसकी जगह राष्ट्रीय सरकार कायम होचुकी थी, जिसमें अनुदार दल 
के प्रतिनिधियो का बहुमत था। इस राष्ट्रीय सरकार ने सरक्षणो और 
प्रतिबर्धों के बहाने सारे अधिकारों को ब्रिदेन के हित मे ही सुरक्षित 
कर लिया । 


सन्‌ १९३२ के अन्त में ब्विटिश सरकार ने छोटे पैमाने पर गोलमेज़ 
परियद्‌ का एक और अधिवेशन किया, लेकिन चूंकि काँग्रेस फिर सबविनय 
अवज्ञा आन्दोलन शुरु कर चुको थी इसलिए वह उसमें शरीक नहीं हुई । 

मार्च सन्‌ १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी शासन- 
विघान के सम्बन्ध में अपने अन्तिम प्रस्ताव एक व्हाइट पेपर अथवा बवेत- 
पत्र (सरकारी खरीता) के रुप सें प्रकाशित किये। 
जितने भी प्रतिबन्ध और सरक्षण शासन-विधान 
की किसी योजना में ढसे जा सकते हे उनको ब्निटेन 
के हित में इस योजना में टूंसने की कोशिश की गई । फलत., साइसन- 
कमीशन को रिपोर्ट की तरह, दवेत-पत्न का भी भारत के एक कोने से 
दूसरे कोने तक घोर विरोध किया गया । 


खेत-पत्र या 
सरारी सरीता 


लेक्ित सरकार इ्वेत-पत्र के प्रस्तावों पर भी बाद में कायम न रही। 
लाए लिनतियगों की अध्यक्षता में पालेमेण्ट फे लगभग ३० सदस्यों की एक 


लक 
जय करन 


डर 


२ 
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और कमेटी इ्वेत-पत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के “प्‌हए नियुक्त 
बडे की गई, जो आमतौर पर ज्वाइण्ट : पालंभेण्टरी 
पक मर सिलेक्ट कमेटी के नाम से पतिढ है । लगभग १८ 
४... महीने के गुप-चुप विचार-विभशे के बाद, अक्तुबर 
१९३४ में, इस कसेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट का 
भारत के सब दलो ने तीज बहिष्कार किया, क्योकि यह रिपोर्ट रहौट- 
फिरकर उस साइसन-कसीशन की रिपोर्ट के प्रस्तावों पर ही वापत आ 
पहुँची थी जिसका कि भारत पहले ही एकस्वर से विरोध कर चुका था । 


५ फरवरी १९३५ को ब्रिटिश सरकार ने ज्वाइण्ट पालंसेण्टरी कमेटी 
की योजना के आघार पर पालंमेण्ठ की कामन्स-सभा में एक बिल पेश 
किया। रलूगभग ४ सहीने तक यह बिल कामन्स-सभा 
के विचाराधीत रहा। इस बीच में सरकार 
ने ब्रिटेन के अनुदार दल (कज़रवेटिवों) और भारत के देझ्ी नरेशो 
को खुश करने की गरज्ञ से सेकडो आवश्यक-अनावश्यक संशोधन इस 
बिल में किये। अन्त में ४ जून १९३५ को कामन्स-सभा में बिल का 
तृतीय वाचन पास हुआ और बिल हॉडं-सभा सें पेश किया गया। 
लॉ्ड-सभा में भी संशोधनो का वही सिलसिला जारी रहा जो कामन्स- 
सभा से शुरू हुआ था। आखिर २४ जुलाई को लॉडे-सभा में भी बिल 
का तृतीय वाचन समाप्त हुआ । इसके बाद बिल एकबार फिर कामन्स- 
सभा के सामने आया और कामनन्‍्स-सभा ने फिर कुछ संशोधन किये । 
इन संशोधनों के लॉर्ड-सभा द्वारा स्वीकृत होजाने पर २ अगस्त १९३५ 
को ब्रिल पर सम्भाद्‌ की स्वीकृति मिली और बिल गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया 
एक्ट की शक्ल सें कानून की किताब में आगया।! 


नया गासन-विधान 


गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की योजना को पार्ल्सेण्ट ने आमतौर 


६ भारत का नया गासन-विधान 


पर दो भागों में बाँठा है--(१) भान्तीय स्व॒राज्य' और (२) फंडरेशन'। 
ब्रिटिश सरकार मे फिलहाल एक्ट की उन धाराओ को जारी किया है 
जिनका आमतौर पर ध्रान्तीय स्वराज्य' से सम्बन्ध है । ये धारायें १ अप्रैल 
सन्‌ १९३७ से अमल में लाई गई हैं । एक्ट का शेष भाग तब अमल में 
आयगा जब कि फेडरेशन की स्थापना की जायगी । 


१; 
नये विधान का प्रान्तीय स्वराज्य' 


ब्रिटिश राजनीतिन्नों का दावा 

नये शासन-विधान के मातहत १ अप्रेल १९३७ से ब्रिटिश भारत के 
११ प्रान्‍्तो में प्रान्तीय शासन की जो योजना असल में आई है, ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों का दावा हैँ कि उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने उन प्रान्‍्तो 
को प्रान्तीय विषयो' के शासन में वाह्तविक उत्तरदायित्व याती ज़िस्से- 
दारी देने का प्रयत्न किया है और यही वास्तव में प्रान्तीय स्वराज्य' 
है। लेकिन यदि कोई भी निष्पक्ष व्यक्तित ब्रिटिश सरकार के इस प्रान्तीय 
स्व॒राज्य' के असली स्वरूप को पहचानने की थोडी भी कोशिश करे तो 
'उसे फौरन ही पता चल जायगा कि ब्रिटिश सरकार के प्रान्तीय स्व॒राज्य' 
और सच्चे उत्तरदायी शासन में थोड़ा-बहुत नही बल्कि ज्षमीन-आससान 
का फर्क है । 
प्रान्तीय स्व॒राज्य का वास्तविक अमभिप्राय 

प्रान्तीय स्वराज्य का वास्तविक अभिप्राय यह है कि प्रान्तीय विषयो के 
शासन के लिए एकमात्र जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही ज़िम्मेदार हो, 
और उन विषयो के शासन सें किसी भी बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप न हो । 
अर्थात्‌ व तो के॑द्रीय सरकार और न ब्रिटिश सरकार ही किसी प्रकार का 
दखल दे सके । दूसरी गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर गॉधीजी ने जब 
इस बात की घोषणा की थी कि यदि बज्िटिश सरकार इस समय भारत 
के प्रान्तों को प्रान्तीय स्व॒राज्य देनें के लिए तेयार होजाय तो वह उसे 


स्ट् भारत का नया शासन-विधान 


सहूर्य स्वीकार कर लेंगे, तब उनका तात्पय यही था कि जो भी विषय 
प्रान्नीय ठहराये जाफर शासन के लिए प्रान्तो के सुपुर्द किये जायें उनके 
शासन में केख्लीय सरकार, बिटिश सरकार या ब्विटिश पालंमेण्ट का कोई 
हत्तक्षेप बाकी न रहे और एकमात्र जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हो 


उनके शासन के लिए उत्तरदायी हो । छेक्तिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के 
प्रान्तों को इन अर्थों में प्रान्तीय स्व॒राज्य देने से साफ इकार कर दिया । 
विटिण गजनीतिनों को परिभाषा 
ब्रिटिश राजनोतिज्ञो की प्रान्तीय स्वराज्य की जो परिभाषा हैं वह 
वास्तव में बहुत ही विचित्र हैँ । ज्वाइग्ट पालंमेण्टरी कमेटी प्रान्तीय स्व- 
राज्य फी व्यारपा करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखती है, कि “प्रान्तीय 
स्वराज्य ( 0 प्गरष्ार्श 0ए०7०४७ ) से यह अभिप्राय है कि गवनेर- 
वाले प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय घारा-सभा और प्रान्तीय सरकार होगी, 
जिन्हें एक मर्याद्दित क्षेत्र में शासन का पूर्ण अधिकार होगा और उस क्षेत्र 
में वे क्रिसो कदर केन्द्रीय सरकार तया केन्द्रीय घारा-सभा के नियन्त्रण से 
मुफ्त होगी ए ! - 
ब्रिटिश पालंमेण्ट इस रिपोर्ट को प्रस्ताव हारा सजूर कर चुकी हैं, 
जन हमें ब्रिटिश राजनीतिजों की ओर से इस परिभाषा को प्रामाणिक 
हो समझना चाहिए । यदि प्रान्तीय स्वराज्य की इस परिभाषा का जझ्षरा 
भी विइलेषण फ्िया जाम, तो यह वात फौरन स्पष्ट होजाती है कि 
ब्रिटिश राजनीतिजों की निगाह में प्रान्तीय स्वराज्य के लिए केवल इस 
वान की ही आवश्यकता है क्रि प्रान्तीय घारा-सभा और प्रान्तीय 
मरकारो को केन्द्रीय घारा-सभा और केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से 
मुक्त कर दिया जाय । उनऊेो निगाह में प्रान्तीय स्वराज्य के लिए न तो 


१ ज्याउय्॑ड परारमेखरी वमेदी की रियोर्ट, पृष्ठ २९, पैरा ४८ । 
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इस बात की आवश्यकता है कि प्रान्ती० शासन को ब्रिटिश सरकार और 
ब्रिटिश पालंमेण्ट के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाय, ओर न इस 
बात की कि प्रान्तों में जो शासन-पद्धति कायम की जाय उसका आधार 
उत्तरदायी शासन हो । ब्रिटिश राजनीतिज्ञो की इस परिभाषा में इस बात 
का तो कोई उल्लेख ही नही है कि प्रान्तीय स्वराज्य की योजना में प्रान्तीय 
धारा-सभा और प्रान्तीय सरकार का क्या रूप होगा, और उन्हे जहाँ 
एक ओर केन्द्रीय सरकार ओर केन्द्रीय धारा-सभा के नियन्त्रण से छुट- 
कारा मिलेगा वहाँ ब्रिटिश सरकार और ब्रिदिश पालंमेण्ड के नियस्त्रण 
से भी छुटकारा मिलेगा या नही ? यदि प्रान्तीय स्वराज्य की किसी 
योजना में प्रान्तीय शासन के ऊपर ब्रिटिश सरकार और ब्रिठिश पार्ल्सेण्ट 
का अंकुश लगभग उसी प्रकार चलूता रहे जिस प्रकार कि अबतक 
चलता रहा है, ओर यदि प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय धारा-सभायें न 
तो जनता की प्रतिनिधि हो और न जनता के प्रति जिम्मेदार हो, तो 
कंसे कहा जा सकता हैँ कि वह योजना प्रान्तीय स्वराज्य की योजना है ? 
इसीलिए हमारा कहना है, और आगे के पृष्ठो में यथासस्भव इसी बात 
को दिखलाने का यत्न किया गया है, कि ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तीय स्व- 
राज्य की जो योजना १ अप्रैल १९३७ से जारी की है वह वास्तव में 
सच्चे प्रान्तीय स्वराज्य की योजना नही बल्कि उसकी एक नकरू और 
छायासात्र हे । 


आन्तीय स्र॒राज्य” की रूपरेखा 
ब्रिटिश सरकार के इस प्रान्तीय स्व॒राज्य' की योजना पर विस्तार 
से विचार करने से पहले, हमें सरसरी तौर पर उसकी रूपरेखा को जान 


लेना ज़रूरी हैं। इस योजना की मुख्य रूपरेखा यह है कि प्रत्येक 
गर्वंत्र वाले प्रान्त में कानूनो का निर्माण करने के लिए एक घारा- 
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सभा होगी, जिसके सदस्य आमतौर पर जनता द्वारा निर्वाचित हुआ 
करेंगे । इस धारा-प्तभा को उन विषयो पर जो एबट में प्रान्तीय घोषित 
शिये गये है, कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन गवर्नर की स्वी- 
झृति मिक्ले थिना कोई भी बिल कानून की शक्ल न लेसकेगा । शासन 
का काम चलाने के लिए मिनिस्टरो की एक कों सिल होगी, जिसके सदस्य 
आमतौर पर उस दरू के सदस्यों में से चुने जाया करेगे जिसका कि 
प्रान्तीय घारा-मभा में बहुमत होगा, लेकिन गवर्नर को अपनी खास 
जिम्मेदारियों' को पूरा करने के लिए अपने मिनिस्टरो की सलाह की 
अवहेलना करने का अधिक्रार होगा। इन 'खास ज़िम्मेदारियों' की 
व्यारया करने का एकमात्र अधिकार गवर्नर, वाइसराय तथा भारत-मन्त्री 
फो होगा और उसमें अदालतो, मिनिस्टरो या धारा-सभा को हस्तक्षेप 
करने फा फोई अधिकार न होगा । इसके अलावा गवर्नरो को एक्ट व 
आउनेन्स बनाने, खर्चा मजूर करने और शासन विधान के असफल होने 
पर सारे अधिकार अपने हाथ में लेलेने का भी विशेषाधिकार होगा । 
धारा-सभाओ के कानून बनाने के अधिकारों पर भी तरह-तरह के प्रतिबन्ध 
होगे और गवर्मर को धारा-सभाओ की कारंवाई में हस्तक्षेप करने के 
बहुत-से जविकफार होगे । गवर्नर की नियुक्तित यथावत ब्रिटिश सरकार के 
हाथ में ही रहेगी। 


इण्टियन सिधिल सर्विस, इण्डियन पुलिस और इण्डियन मेडिकल स्विस 
( सिविल ) के अफसरों की भर्ती यथापुर्व भारत-मन्त्री के ही हाथ में 
रहेगी और इनके ऊपर आमतौर पर मिमिस्टरो और धारा-स्भाओ के 
अधियार शून्य के बराबर होगे। प्रान्त के शेय अफसरो और कर्मचारियों की 
भर्ती के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सविस कमीशन रहेगा, जिसके 
५ सदस्यों घी नियुक्ति में मिनिस्टरों का कोई हाथ न होगा । 
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प्रान्त की सब अदालतो के ऊपर एक हाईकोट होगा, जिसके जजों 
की नियुक्ति यथापूर्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी। मिनिस्टरों को 
हाईकोट से सम्बन्ध रखनेंवाले मामलो में आमतोर पर कोई दखल देनें 
का अधिकार न होगा । 

ब्रिटिश पालंमेण्ट, भारत-मन्‍्त्री और बाइसराय भी गवर्नेरो के ज्ञरिये 
प्रान्त के शासन में उचित हस्तक्षेप कर सकेंगे । 


ग्रान्तों का नया क्रम 


एक्ट की धारा ४६ के अनुसार प्रान्तीय स्व॒राज्य की यह योजना इच 
११ प्रान्तो में जारी की गई हे --(१) मद्रास, (२) बम्बई, (४) बंगाल, 
संयुक्तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) बिहार, (७) मध्यप्रान्त व बरार, (८) 
आसाम, (९) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, (१०) उडीसा और ( ११) सिन्ध ४ 
इन प्रान्तों को एक्ट में गवर्नर-प्रान्त का दर्जा दिया गया है । ; 

इन प्रान्तों के अलावा ६ भ्रान्त ब्रिटिश भारत में और है, जिनमें 
चीफ कमिदनरियों कायम है और जिनमें शासन का काम केन्द्रीय सरकार 
चीफ कमिदनरो के ज़रिये चलाती है । ये चीफ कमिनरियों इस प्रकार 
हें-- (१) ब्रिटिश बलूचिस्तान, (२) दिल्ली, (३) अजमेर-मेरवाडा, (४) 
कुर्गं, (५) अण्डसान-निकोबार और (६) पन्‍थ पीपलोदा । इन प्रान्तो 
में प्रान्तीय स्व॒राज्य की योजना अभोत्क जारी नही कीगई है। कुर्ग के 
अलावा इनमें से किसी प्रान्त सें कोई लेजिस्लेटिव कौसिल भी नही है । 

बर्मा--बर्मा जो अभीतक ब्रिटिश भारत का ही एक अंग था, 
१ अप्रैल १९३७ से ब्रिटिश भारत से अरूग कर दिया गया है। बर्मा के 
लिए जो शासन-विधान ब्रिटिश सरकार ने बनाया है उसके सूल सिद्धान्त 
भी लगभग वही हे जो ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के प्रान्तो के 
लिए ब्विटिश सरकार ने निर्धारित किये है । अन्तर केवल इतना ही हैं कि 
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वर्मा में अब केन्द्रीय और प्रान्तीय दो सरकारे जुदा-जुदा न रहेगी और 
बर्मा भारतोय सध (फंडरेशन ) में शामिल न होगा । वर्मा-सरकार अब 
भारत-नमरकार के मातहत न होकर सीधी ब्रिटिश सरकार ओर भारत- 
मन्‍्त्री के (जो वर्मा के मामलो में बर्मा-मन्त्री कहलायगा )मातहत रहेगी। 

झदन--बर्म के साथ-साथ अदन भी १ अप्रैल सन्‌ १९३७ से ब्रिटिश 
भारत से अछूग कर दिया गया है और अब उसका शासन सीधा ब्रिटिश 
सरकार के फॉलोनियल आफिप्त के मातह॒त रहेगा । 


मर 


श के 
$ है 


गवनर 


गबनंस की नियुक्ति 

गवर्नरो की नियुक्ति, एक्ट की धारा ४८ के अनुसार, कमीशन के 
ज़रिये सम्षाद द्वारा की जाती है। प्रत्येक गवर्नर को उसकी नियुवित पर 
जो नियुक्ति-पत्र सिलता है उसीका नाम कमीशन हैँ । और चूंकि ब्रिटेन 
में समाद हरेक सामले सें अपने मिनिस्टरो की सलाह पर निर्भर रहते हें, 
इसलिए गवर्नरों की नियुक्ति दास्‍्तव सें भारत-मंत्री के हाथ में ही 
समसनों चाहिए, चाहे कमीशन सम्राट के हस्ताक्षरों से ही क्यो न जारी 
किया जाय । 

इस नियुक्ति-पत्र के अलावा, जो प्रत्मेक गवर्नर को उसके नाम से 
जारी किया जाता है, दो और खरीतो से भी गवर्तर का सम्बन्ध रहता है । 
इनमें पहले को लिटरस पेटेण्ट' अर्थात्‌ खुला पत्र और दूसरे को 'इन्स्ट्र सेण्ट 
आफ इन्स्ट्रक्शन! यानी 'हिदायततासा' या आदेश्ष-पत्र' कहते हूँ । 

चाइसराय की नियुक्तित को भांति गवनेरो क्टी भी नियुदित आमतौर 
पर ५ साल के लिए को जाती है, हालाकि ऐसा कोई कादूनी नियम 
नहीं है। मद्रास, बम्बई और वगाल इन तीन प्रान्तो के, जो पहले 
प्रेश्नरेंसी कहलाते थे, गवर्नर आमतौर पर वे अंग्रेज होते है जो ब्विटेन के 
सार्वजनिक या पालंमेण्दरी जीवन में प्रमुख स्थान पा चुके हो | शेष 
शान्तो दे गवर्नर आमतौर पर इण्डियन सिविल सॉविस के उन उच्च 
अंगेज़् अफसरों में से लिये जाते हे जो किसी प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय 


कु 
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सरकार के सेक्रेटरी पद तक पहुँच गये हो या वाइसराय या किसी 
गवर्नर की एग्ज्ीक्यूटिव कौसिल के सदस्य हो । प्रान्तो में एग्ज्ीक्यूटिव 
फ्रॉसिलो के न रहने पर अब केवल प्रान्तीय सरकारो के सेक्रेटरी ही 
इस पद के लिए चुने जा सकते है । वैसे, जबतक गवरनेरो को प्रान्तीय 
शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने के वास्तविक अधिकार मिले हुए हे, 
यह हिसी भी हालत में उपयुक्त नहीं मालूम पडता कि जो सेक्रेटरी 
मिनिस्टरों के मातहत काम कर चुके हो उनन्‍्हींको मिनिस्टरो के ऊपर 
गवर्नर नियुक्त किया जाय। हिज्ञ हाइनेस आगाखों के नेतृत्व में जो प्रति- 
निधि-मण्डल ज्वाइप्ट पाल्मेण्टरी कमेटी के सामने पेश हुआ था उसने 
इस बात पर ज्ञोर भी दिया था कि भविष्य में सिविल सविस के अफसरो 
फो गवर्नरी का मोका न दिया जाय, लेकिन कमेटी ने आगाखों-प्रतिनिधि- 
मण्डल की माँग की लापरवाही से अवहेलना करते हुए अपनी रिपोर्ट में 
लिपा हैँ, कि हम कोई कारण नहीं देखते कि सम्राट के हाथो को इस 
प्रकार धाँधने से क्या लाभ होगा । गवर्नेरी के लिए यदि योग्य-से-योग्य 
व्यक्ति मिल सकते हूँ तो केवल सिविल सॉविस के सदस्यों में से ही ।”* 

यह ध्यान रखने की वात हैँ कि भारतीय नेता आमतोर पर 
सिधिलियन गवर्नेरों के बजाय उन्र गवर्नरों को ज्यादा पसन्द करते है जो 
सीधे विछायत के सार्वजनिक और पालंमेप्टरी जीवन में से लिये जाते हे, 
क्योकि उनके विचारों में अपेक्षाकृत कुठ उद्दारता होती है । 

एफ बात ओऔर। प्रान्त के निवासियों, प्रान्त की धारा-सभा या प्रान्त 
के मन्म्रि-मण्टल को गवर्नर की नियुक्ति के बारे में दखल देने कान तो 
कोई जविफार दिया गया हूँ सौर न ही उनसे इस बारे में कोई पूछ-ताछ 
फी जायगी । इस भय से कि कही उपनिवेज्ञों ( ठोमिनियन ) की भाँति 


£ उयाएन्ट पामेस्टरी कमेटी की सपोर्ट, पैसा १०२ । 
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भारत में भी यह माँग न उठाई जाय कि गवनेर और गवनेर-जनरल को 
नियुक्षित मिनिस्टरो की सलाह पर होनी चाहिए, पार्लमेण्टरी कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है कि गवर्मेर-जनरल 
या गवर्नरो की नियुक्ति के बारे में किसीभी मल्त्रि-मण्डल को सलाह देने 
का अधिकार नही होगा । * 


गवनरों का भारतीयकरण 

उपनिवेशो की इस सांग के सिद्धान्त को कि गवर्नेर उस उपनि- 
वेश का ही कोई निवासी हो, ब्रिटिश सरकार कई वर्ष पहले स्वीकार 
कर चुकी है, और जहॉँतक हमें मालूम है इसपर असल भी होने लगा हैं, 
लेकिन हिन्दुस्तान में गवर्नरों के भारतीयकरण की ओर ब्रिटिश सरकार 
ने अभीतक कोई ध्यान नही दिया है । इसकी वजह है, और वह यह है 
कि जहाँ उपनिवेश्ञो में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन-पद्धति को 
यथासम्भव अक्षरद्वाः जारी करने का प्रयत्न किया है वहाँ भारत में 
उसका ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाई देता; नही तो गवर्नरों को इतने 
अधिक अधिकारों ओर विशेषाधिकारो से क्यो विभूषित किया जाता ? 
जबतक गवर्नेरों को वास्तव सें अपने अधिकारो और विशद्येषाधिकारों को 
प्रयोग में लाने का अवसर दिया जाता है और जबतक वे इनके प्रयोग में 
भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश 
पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी है, तबतक गवर्नरों का भारतीयकरण न तो 
सम्भव ही दिखाई देता है और न उससे कुछ विशेष लाभ ही हैं। हां, 
यदि गवनरों को भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाय, 
या उन्हे केवल उपाधिवारी गवर्नर का स्थान दे दिया जाय, तो उनके 
भारतोयकरण से लाभ हो सकता है । 


१. ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पैरे ६ & और १६५ । 
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लेटर्स पेट्रेगट 

प्रत्येक प्रान्त फे गवर्नर के ओहदे का निर्माण सम्लाट के “लेट पेटेण्ट' 
द्वारा क्रिया गया हैं। नये विधान के असल में आने से कुछ काल पूर्व हो 
ये लेटर्स पेटेण्ट जारी किये गये थे । इनके द्वारा प्रत्येक सरकारी अधिकारी 
जोर भारतवासी को यह आदेश किया गया है कि वे हर वक्‍त गवर्नर 
को सहायता देते रहे । इन लेठर्स पेटेण्ड के मातहत प्रत्येक गवर्नर को 
स्वास्थ्य सुधारने या अपने किसी प्राइवेट काम के लिए भारत से वाहुर 
जाने के लिए भारत-मन्त्री से चार महीने तक की छूट्टी मॉगने का अधि- 
फार हैं । चार महीने से ज्यादा की छूट्री देने के लिए भारत-मन्त्री को 
पारलमेण्ट के दोनों भवनों में सफाई पेश करगी पडेगी । 
आदेश-पत्र 

गवर्नर को अपने अधिकारों के प्रयोग में किन-क्विन सिद्धान्तो पर 
चलना चाहिए ओर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अपने अधिकारों का 
प्रयोग किस तरह करना चाहिए आदि बातो का उत्लेख सम्राद के एक 
भादेश-पत्र यानी हिदायतनामे हारा गवनेर को किया जाता है, जिसे 
एक्ट में इस्ट्र मेण्णट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया हैँ । एक्ट द्वारा गवर्नरो 
को जितने भी अधिकार दिये गये हे उनका प्रयोग गवर्नर कानून 
की निगाह में स्वतन्नरप से नहीं वत्कि सम्राद के प्रतिनिधि की 
हैसियत से ही करते है, अत' गबर्नरों को अपने नियंत्रण में रखने का यह 
एक सुगम मार्ग सम्राद ने अपने हाथ में रकखा हूँ। नये विधान में इन 
थादेश-पत्रो का वास्तविक महत्त्व यह है कि ब्रिटिश सरकार इन आदेश- 
पत्नी के द्वारा गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में परिवर्सन किये बिना भी 
भारन में उत्तररापी झासन की माना बहुत कुछ बटा सकती हुँ, क्योकि 
एवंट्र थी कोई भी घारा सम्राट को गवर्नरों को यह आदेदा देने से नहीं 


6: कि 
सवनेर मड। 


रोशनी कि भधिष्य में गवर्नर भपने सच अधिकारों का प्रयोग प्रान्त की 
धारा-सभा और मन्त्रिन्भण्टल की मर्जी के माफिक ही फ्िया करें । इन 
आदेश-पत्नों के बारे में यह वात भी अच्छी तरह जान लेना ज्दरी हू कि 
इनके द्वारा गवनेरों को आमतोर पर कोई अधिकार सम्राट द्वारा नहीं 
प्रदान किये जाते । इनके द्वारा तो गवर्नरों फो केवल यह निर्देश किया 
जाना हैँ कि वे अपने उन अधिकारों का, जो गर्वेमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 
पे: अन्तर्गत उन्हें दिये गये है, प्रयोग फिस प्रकार करे। 
ग्रारिश-पत्रों के बारे में पालंसेगटररी नीति में परिवर्तन 

जनोतक जो आदेश-पतन्न भारत के या अन्य उपनिवेज्ञों के गवर्नर- 
पनरल या गवर्नेरों को सम्राट्‌ द्वारा जारी किये जाते थे उनमें पार्ंमेण्ट 
फोई दरपलछ नही देती थी। लेकिन गर्वमेण्ठ ऑफ इण्डिया एक्ट ने इस 
पुराने नियम फो एकदम उठाकर ताक पर रख दिया है । एक्ट वी धारा 
५३ के अनुसार अब समाट द्वारा जारी किये प्रत्येक आदेदश-पत्र के लिए 
पालमेण्ट दे दोनो भवनों फी सजरी भी लेनी पडेगी। आदेश-पत्नो के 
मामले में इस प्रक्नार पार्मेण्द के दोतों भवनों फो और स्थासकर लॉड- 
सभा को अधिकार देने का एकमात्र फारण यही दिखाई देता हूँ कि ब्रिटेन 
पा लनुदार-दल, जिसका आजकऊ फामन्स-सभा में बहुमत है, यह नहीं 
घाहता कि भदिष्प में भारतोय आकाक्षाओं से सहानुभति रफनेवाले छिसी 
दट छा फामन्स-सभा में बहुमत होजाय तो बह दल छॉ्ड-सभा की मर्जी 
े ठिना ही गयनरो के पादेश-पत्नो में परिवत्तेव कर सके जीर भारत में 
उसरदायी शासन की साया बढ़ा सके । 
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है । केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और मध्यप्रान्त व बरार के गवर्नेरो के 
आदेश-पत्रों में एक-दो धारायें विशेष हैँ। यहाँ हम इन आदेश-पन्नो की 
कुछ ऐसी धाराओ का ही वर्णन करेगे जिनका गवर्नर के किसी अधिकार- 
विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं हूँ वल्कि जिनके द्वारा गवर्नेरों को कुछ ख़ास 
कर्तव्यों को पूरा करने का ज़िम्मा दिया गया है । 

आदेश-पत्नो की दूसरी धारा के अनुसार गवर्नरो को यह भादेश किया 
गया है फि वे अपने नियुक्ति-पत्र को पूर्ण गस्भीरता के साथ प्रान्त के हाई- 
फोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, या उसकी अनुपस्थिति में उसी हाईकोर्ट 
के किसी और जज के सामने, किसी के ज्ञरिये पढ़वायें और प्रकाशित करे । 


तीसरी धारा के अनुसार प्रत्येक गवर्नर को यह आदेश किया गया 
हैं कि वह पान्त के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य किसी जज के 
सामने पहले सम्राट के प्रति वफादारी यानी राजभक्ति की शपथ ले और 
फिर इस बात की शपथ ले कि वह अपने ओहदे का काम ठीक तरह से 
निवाहेगा और निष्पक्ष रहकर न्यायपुर्वक शासन करेगा । 


चौथी धारा के अनुसार गवर्नर को यह अधिकार और आदेश दिया 
गया हूँ कि वह या तो स्वय या किसी ओर व्यक्त द्वारा प्रत्येक मिनिस्टर 
को, जिसे वह नियुक्त करे, पहले तो इस आशय की शपथ खिलावे कि वह 
अपने सम्राट्‌ की सचाई के साथ नौकरी वजावेगा और निष्पक्ष होकर देश 
के कानून व रिवाजों के साफिक हरेक व्यक्ति के साथ न्याय करेगा, और 
दूसरे यह कि मिनिस्टरी के ओहदे के कारण ज्ञात हुई किसी भी बात को 
वह क्रिसीके सामने तबतक जाहिर न करेगा जबतक कि ऐसा करना मिनि- 
स्टरी के ओहदे के फर्ज्ञ को अदा करने के लिए जरुरी न हो, या जबतक 
फि गवर्नर--जहाँतक गवर्नेर के विशेषाधिकारो से सम्बन्ध रखने वाले किसी 
मामले से वह बात सम्बन्ध रसतो हो--सासतोर पर अनुमति न देदे । 


गवनर ३५ 


छठी धारा के अनुसार गवर्नर को इस बात की याद दिलाई गई 
है कि चूँकि गवर्नर के भारत से गरहाज़िर रहने में बहुत हानि होने की 
सम्भावना है, हमारा गवर्नर भारत छोडकर तबतक बाहर नहीं जायगा 
जबतक कि वह हमसे या हमारे भारत-मन्‍्त्री के ज़रिये छुट्टी न लेले । 

बीसवी धारा के अनुसार गवर्नर को यह आदेश दिया गया हैं कि वह 
(१) सुशासन जारी रखने की हरचन्द कोशिश करे; (२) नेतिक, सामा- 
जिक और आर्थिक हित को बढ़ानेवाले उपायो को जारी करने और 
प्रान्त के सार्वजनिक जीवन एवं शासन मे जनता के प्रत्येक वर्ग को 
उचित स्थान दिलानेवाले उपायो को जारी करने की हरचन्द कोशिश करे; 
और (३) हरेक वर्ग एवं धर्म के अनुयाथियों में सहयोग एवं सदभा- 
वना और धापम्तिक विश्वासों एवं भावनाओं के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न 
करने की हरचन्द कोशिश करे और इन आदेशो का वह, जब भी कभी 
उसे अपने अधिकारो का प्रयोग करने का सोका हो, हर समय 
खयाल रक्‍्खे । 


गवनेरों के खर्चे 
एक्ट के तीसरे परिशिष्टि सें उन खर्चो का जिक्र किया गया हैं जो 
प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त के गवर्नर के वेतत और उसकी आचन-बान व 
शान को बनाथ रखने के लिए करने पडेंगे । इस 
वेतन हि वर्बरो 
परिशिष्ठ की धारा १ के अनुसार गवर्नरो को निम्त 
प्रकार वाषिक वेतन दिया जाया करेगा :--- 


मद्रास, बम्वई, बगाल और संयुक्तप्रान्त से १,२०,००० ₹० 
पंजाब ओर बिहार में १,००,००० ,; 
सध्यप्रान्त व बरार में ७२,००० ,/ 


आसाम, पश्सोत्तर सीभाप्रान्त और सिन्ध में उठ्ीसाँर ६ ६,००० ,, 


फक्ध्ण 


] 
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बी 


| 


छुट्टी जाने पर उन्हें निम्न प्रकार सासिक चेतन मिला करेगा “- 
मद्रास, बगाल, वम्बई, सयुकतप्रान्त, पजाव 


और बिहार के गवर्नरो को ४,००० रु० 
मध्यप्रान्त व बरार के गवर्नर को ३,००० , 
शेष प्रान्तो के गवर्नेरो को २,७५० ,; 


परिशिप्ट की घारा २ के अन्तर्गत सम्राद को यह अधिकार दिया 
गया हूँ कि वह उन भत्तो की रकमें समय-समय पर आ्डर-इन-कों सिलो ' 
द्वारा मियत करते रहे जिनका गवर्नेरों को दिया 
जाना उनकी आन-बान व शान के लिए ज़रूरी हो । 


ु 


भत्त 


इसी प्रकार धारा ४ फे अनुसार सम्राट को आर्डर-इन-कोंसिल द्वारा यह 


निश्चय करने का अधिकार दिया गया हैँ कि गवर्नरो को चुँगी वगेरा के 
मामले में क्या-क्या रिआयते प्राप्त होगी। गवर्नेरो को दिये जानेंवाले इन 
धिभिन्न भत्तो ओर चुंगी-सम्बन्धी रिआयतो के बारे सें जो आड्डर-इन- 
फौसिल सम्राद ने जारी किया है, बह बडा मनोरजक है । इसके अनुसार 
प्रत्येक गवर्नर को नियुक्ति के समय सरणज्जाम ( ९वुणा[आगथा। ) ओर 
सफरनार्च के लिए कई दो पीण्ठ भत्ते लेने का अधिकार होगा । भिन्न- 
भिन्न प्रान्तो के गवर्नरों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें नियत की गई हे । 
उद्दाहरण के लिए उन भत्तो को देखिए, जो सयुकतप्रान्त के गवर्नर को 
नियुक्ति के समय मिलता करेगे। सयुकक्‍तप्रान्त का गवर्नेर नियुक्ति के समय 


के 
9 आीट र-7 
ज् 


कोसिलो से अभिप्रायः सम्राद के उन आज्ञा-पत्रों से 
£ जो पित्री कीसिल की सलाह से जारी किये जाते हे । चूँकि प्रिवी' 
कीसिल फी बंठक के छिए किसी सास कोशसम की जरूरत नहीं होती, 
भारत-मम्बन्धी सन आईर-इन-कौसिल भारत-मन्त्री की सलाह पर ही 
जारा होते है। लगे एक्ट में भारत-्गम्बन्धी सत आईर-उन-कीसिलो को 
पा्मेण्ट वा दोनो भवनों से मजुर कराना भी व्यज़िमी करदिया गया हूँ! 
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हि 
यूरोप मे निवास करता हो तो उसे एकमुश्त १५८० ० पौण्ड लेने का 
अधिकार होगा, जबकि भारत या सीलोन में निवास करता हो और 
भारत का सरकारी नौकर न हो तो वह एकमुश्त ६५० पौण्ड लेने का 
अधिकारी होगा । लेकिन यदि वह भार से सरकारी नौकर हो (गवर्नर 
के अलावा), तो उसे एकमुश्त ४०० पौण्ड सिलेगे । और यदि वह किसी 
दूसरे प्रान्त का पहले से गवर्नर हो, तो उप्ते २०० पौण्ड सरब्जाम के 
लिए सिलेगे और अपना, अपने परिवार का तथा अपने सारे असले का 
असली सफर-खर्च (सय असवाब के लेजाने के खर्च के) उसे मिलेगा । 
यदि नियुक्ति के समय वह यूरोप, भारत या सीछोन के अलावा ओर 
फही रहता हो तो उसे ९०० पौण्ड सरजाम के लिए ओर अधिक-से-अधिक 
३०० पौण्ड सफर-खर्च के लिए मिलेगे, जिसकी असली रकस हरेक मर्तेबा 
भारत-मपत्री द्वारा निर्धारित की जाया करेगी । 

इन भत्तों के अलावा भारत-मंत्री को सप्य-समय पर हरेक गवर्नर 
के लिए यह निश्चय करने का भी अधिकार होगा कि उसे अपने लिए 
सोटरे खरीदने, उन्हे अपने प्रान्त मे लेजाने और उनका दीसा कराने के 
लिए प्रान्त का कितना रुपया ख़चे करने का अधिकार होगा । 

प्रत्येक प्रान्त के गवर्नेर को प्रान्‍त की उन सरकारी कोट्यो में 
विना कोई भाडा दिये रहने का अधिकार होगा जो 
उपर्युक्त आउंेर-इन-कौसिल के एक परिशिष्ट में 
दो हुई हैं । ये सरकारी कोठियां इस प्रकार हे :-- 


सरकारी कोठियां 


सद्रास के गवर्नर के लिए--मद्रास, र्विण्णी और उठकमसण्ड की 
सरकारी कोठियों । 
रे 
वसम्वई के गवर्नर के लिए--बम्बई, महावलेश्वर और गणेशखसखिण्ड 
की सरकारी कोठियाँ । 
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बगाल के गवर्नर के लिए--कलकत्ता, ढाका, दारजिलिग और 
बारकपुर की सरकारी कोठियाँ । 

सयुक्‍तप्रान्त के गवरनेर के लिए--इलाहाबाद, रऊूखनऊ और नेनीताल 
फी सरकारी कोठियाँ । 

पजाव के गवर्नर के लिए--छाहौर की सरकारी कोठी ओर शिमला 
का वार्न्स कोर्ट । 

बिहार के गवर्नर के लिए--पटना और राची की सरकारी कोठिया 
और ने रहाट फी इले ( (शेर 7 रिाटाएिबा: ) । 

मध्यप्रान्त व बरार फे गवर्नर के लिए--तागपुर, पचसढ़ी और 
जबलपुर की सरकारी कफोठियाँ । 

आसाम के गवर्नर के छिए--शिलॉग की सरकारी कोठी सय पीक- 
फार्टज के । 


पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के गवर्नर के लिए---पेशावर और नथियागली 
फो सरकारी कोठियाँ । 

सिन्ध के गवर्नर के लिए--कराची की सरकारी कोठी । 

उडीता के गवर्नर के लिए--पुरी की सरकारी कोठी और प्रान्त की 
नई राजधानी में गवर्नर के लिए बनाई जामेवाली नई सरकारी कोठी । 

इसका तात्पय्यं यह हुआ कि यदि प्रान्तीय सरकार खर्चे की बचत 
के लिहाज़ से प्रान्त में केवल एक ही राजधानी रखने का निई्चय कर भी 
ले, तब भी गवर्नर इस बात के लिए बाधित नही कि बह भी प्रान्तीय सर- 
कार के निश्चय के साथ चले। भारत-मन्त्री ने यह अधिकार भी अपने हाथ 
में सुरक्षित रक्‍्सा है कि यदि गवरनंरों के लिए और सरकारी फोठियो की 
जरुरत हो, या उनमें रहोवदल करने की जरूरत पडे, तो ऐसा करने के 
लिए गवर्नर को प्रान्तीय ख़तज्ाने से रुपया खर्च करने का अधिकार देदें। 
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उपयुक्त आड्डर-इन-कौसिल की ५वी और ७वी धाराओ के 
अनुसार प्रत्येक गवर्नर को बिना किसी प्रकार का भाड़ा दिये हुए प्रान्त 
के उन सब सरकारी रेलवे सेलनो, मोटरो, नावो; 
मोटर-बोटो और हवाई जहाज़्ो को अपने काम में 
लाने का अधिकार होगा जो उसके या उसके किसी पूर्वाधिकारी के काम 
के लिए भारत-मंत्री की स्वीकृति से अलूग रक्‍खे या खरीदे गये हो। 
भारत-संत्री को यह भी अधिकार होगा कि चह उचित समझे तो 
किसी भी प्रान्त के गवर्नर को प्रान्तीय सरकार के खर्चे से और हवाई 
जहाज़ सैरीदने का अधिकार देदे । 


सवारी-खचचे 


इन सब सवारियो को बारकायदा चालू रखने और इनमे रद्दोबदल 
व सरम्सत आदि करने में जो खर्चा होगा वह सब सरकारी खज्ञाने से 
दिया जायगा और भारत-मन्‍्त्री को उनकी रकमें वगेरा नियत करने 
का अधिकार होगा । 

उपयुक्त सब ख़च्चें के अलावा प्रत्येक प्रान्त के गवर्नर को सफर-खर्चे के 
लिए हर साल नीचे लिखे अनुसार सरकारी खज़ाने 
से और भी रुपया लेने का अधिकार होगा :--- 

मद्रास १,१३,०००); बम्बई ६५,०००); बंगाल १,१२,०००॥; 
सयुकतप्रान्त १,२५,०००]; पंजाब ६०,०० ०); बिहार ६०,०० ०); 
सध्यप्रात्त॒ व बरार २६,०००); आसाम ५५,०००); पश्चिसोत्तर 
सीमाप्रान्त १८,०००); सिन्‍्ध ३०,०००); उडीसा ३५,०० ०) 

प्रत्येक गवर्नर को हर साल अपनी कोठियों के लिए चीचे दी -हुई 


फर्नीचर व. तालिका के अनुसार नया फर्नीचर खरीदने का 
उसकी मरम्मत * अधिकार होगा :--- 


सफर -खचचे 


सद्रास १४, ०००); बम्बई २३,० ००); बंगाल २०,५० ०); संयक्‍त- 
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'प्रान्त ४,०००), पजाव ३,०००), बिहार ४,५००); मध्यप्रान्त व 
बरार २,९००), आसाम १,०००), पश्चिमोत्तर सीमप्रान्त १,७५०), 
उठीसा २,५०५), सिनन्‍्ध १,०००)। 

और पुराने फर्नीचर की मरम्मत वगेरा के लिए प्रत्येक प्रान्त के 
गवर्नर को हर साल नीचे लिखें अनुसार रुपया ख़र्द करने का 
अधिकार होगा -- 
मद्रास २१,५००), बम्बई २५,०००), बंगाल ३४,०००), सयुकत- 
प्रात १४,५००); पथ्जाबव १०,५००), बिहार १३,०००); मध्यप्रान्त 
व बरार ९,८००), आसाम ४,०००), पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ५,०००]; 
सिन्‍न ४,०००), उडीसा ८,०००) । 
गवर्नरो के भोजन के लिए इस प्रकार रुपया खर्चा किया जा 
सकेगा--मद्रास १८,०००), वम्बई २५,०००), बंगाल २५,०००); 
सयुक्षप्रान्‍्तन॒ १५,०००), पजाब १२,०००), 
विहार ६,०००), मध्यप्रान्त व बरार ६,०००); 


भआभासाम ६,०००), पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ६,०००), सिन्‍्ध ८०००); 
उडीसा ६०००) । 


भोजन-सर्च 


प्रत्येक गवर्नर को एक सेक्रेटरी के अलावा, जिसका जिक्र हम आगे 
करेंगे, एक मिलिदरी सेकेटरी था ए०डी ० सी० रखमे 
का भी अधिकार होगा । इस मिलिटरी-सेक्रेटरी ओर 
उसके दफ्तर बर्गरा के लिए विभिन्न प्रान्तो में गवर्नर इतना रुपया खर्च कर 
सफेगें- “मंद्रास4१२,०००), बम्बई १,३६,०००), बगाल १,२१,०००); 
सयुकतप्रान्त १,१६,०००), पजाब ८८,०००), बिहार ७५,०००); 
मध्यप्रान्त व बरार ६१,०००) आभासाम ६३,०००); पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त ६८,०००), सिन्‍ध ५९,०००), उड़ीसा ४०,०००] । 


मिलिटरी-म्ेटरी 


की 


गवनेर प्‌ 


सिलिट्री-से क्रेटरी के खचे के अलावा मद्रास, बम्बई और बगल के 
गवनेरो को बेण्ड, बॉडीगार्ड और अपने अलग अस्पताल के लिए इतना 
रुपया ओर खर्च करने का अधिकार होगा:-- 


बेण्ड बॉडीगार्ड अस्पताल 
सद्रास ४३,०० ०] १५,२६,०० ०) ३६,०० ०) 
बस्बई ४५,०० ०] ७८,०० ०) ३३,६९० ०) 
बंगाल ५०,०००) २१,००,०००) रे४,८००) 


ऊपर दिये हुय सब खर्चो के अलावा गवनरो को सुतर्फारिक खर्च 
के लिए भी भारी-भारी रकमे दी जाया करेगी, जो 
विभिन्न प्रान्तो मे इस प्रकार होगीः-- 

मद्रास ९२,०००); बम्बई १,०८,०००); बगाल १,००,०००); 
संयुक्तप्रान्त २३,०००); पंजाब २१,७००); बिहार २१,७००); मध्यप्रान्त 
व बरार १६,६००); आसाम १४,१००); पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
१४, १००); सिस्ध १७,८००); उडीसा ३५-०*»क। जा 

गवर्नरों को अपने माल के लिए चुगी की भी “रिंआायत रहेगी । 
उनके नीचे लिखे माल पर कोई चुंगी नही 
लगेगीः-- 


मृतफरिक खर्चे 


चुगी की रिआयते 


“ (अ) गवर्नर और उसके परिवार के काम में आनेवाली सब चीज़ें; 
(ब) गवनेर के परिवार और उसके मेहसानो के लिए मंगाये जाने- 
वाले खाद्य पदार्थ एवं मादक द्रव्य; 
(स) गवर्नर की कोठियो के लिए सँगाया जानेवाला फ़र्नीचर; भौर 
(द) गवर्नर की मोटरें । 
प्रान्तीय धारा-सभा को उपयुक्त सब खर्चो मे न तो काट-छॉँट करने 
का और न उनसें और किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई अधिकार होगा । 
इन विषयो पर धारा-सभा में कोई बादविदाद भी न हो सकेगा । 


2९ भारत का नया घासन-विधान 


यबनगे के सेक्रेटरी 

प्रान्तीय स्वराज्य से पूर्व गवर्नरो के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, 
उनका आमतौर पर गवर्नर के सरकारी कत्तेव्यो और गवर्नर के सरकारों 
पत्र-व्यवहार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता था। गवर्नर का सर- 
कारी पत्र-व्यवहार आमतौर पर उन सेक्रेटरियो द्वारा किया जाता था, 
जो प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरी कहलाते है । प्राइवेट सेक्रेटरी आमतोर 
पर गवर्नर के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखमेंवाली बातो 
में गवर्नर फी मदद करते थे। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य के प्रारम्भ होने पर 
गवर्नर के इस प्राइवेट सेक्रेटरी को मिलिटरी सेक्रेठदरी या ए० डी० सी० 
का नाम दिया गया हू और गर्वनर को उसके सरकारी काम-काज में 
मदद देने के लिए एक नये सेक्रेटरी की जगह कायम की गई है, जिसका 
ओहूदा होगा 'सेक्रेटरी टू दी गवर्नर । यह उन सेक्रेटरियो से भिन्न होगा 
जो आमतौर पर सारी प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरी कहलाते है । 


एक्ट की घारा ३०५ के अनुसार प्रत्येक गवर्मर को अपना सेक्रेटरी 
नियुक्त करने और उस सेक्रेटरी की सहायता के लिए अन्य कर्मचारी और 
फ्लर्क बगेरा नियुक्त का अधिकार होगा । ये सेक्रेटरी और फ्लक॑ बगरा 
सीधे गवर्नर के मातहत रहेंगे और प्रान्तीय मन्रि-सण्डल या किसी मिनि- 
स्टर को इन्हें किसी प्रकार का हुक्म देने का कोई अधिकार न होगा । 
इनके चेतन बगरा पर जो खर्चे होगा उसे नियत करने और इनके दफ्तर 
वर्गरा के प्रबन्ध का एकमात्र अधिकार गवर्नेर को होगा । प्रान्तीय धारा- 
सभा को इनके वेतन और दफ्तर के अन्य खर्च में काट-छाँठ करने का 
कोई अधिफार न होगा । 

ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हैँ कि इस 
सेजेटरी का काम बहुत ज़िम्मेदारी का होगा, “इसलिए बह ऐसा व्यक्ति 


गवनंर ४७ 


होना चाहिए जो प्रान्त के मामलों से खूब वाकिफु हो और जिसका 
शासन से खूब घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो ।”' इससे साफ्‌ ज्ञाहिर होता है 
कि इस नई जगह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है गवर्नर को उसके उन 
अधिकारों के प्रयोग से मदद देना जिनको वह नये विधान के अन्तर्गत 
मिनिस्टरों और धारा-सभा के विरुद्ध काम से लासकेगा। ऐसी हालत 
में निग्चय ही गवर्भर के सेक्रेटरी का पद बहुत महत्त्व का हैँ। 
यह तो निश्चय है कि आसतौर पर यह सेक्रेटरी अग्रेज्ञ सिविलियनो 
में से ही चुना जायगा । इसलिए उससे यह उम्मीद करना कि विशेषा- 
धिकारो के प्रयोग में वह गवर्नर को भारतीय जनता के हितो के अनुकूल 
सलाह देगा, व्यर्थ ही है । 


१ ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पैरा १०१। 


$ ३ ४ 
$ आऋ  $ 


गबरनरों के अधिकार 


गवर्नरों के अधिकार त्रिविध हे, ओर एक्ट में उनका वर्णन भी 
तीन प्रकार की भाषा में किया गया है । पहली श्रेणी में वे अधिकार आते 
है जिनका प्रयोग गवर्नर अपनी म्जा' से करेगा 
(९० 65८ 70८7५ ॥॥ दी वैठ एव ९४टा- 
टाए प्राड ताइट०८ए०॥ ?), दूसरी श्रेणी के अधिकार वे है जिनमें वह 
ब्यपने विवेफ' से काम लेगा (7० एं08९८ #0छटाड8 ॥॥ एटी। ॥९ 
जे ""टाटापट पा ग्राताप्रतयत्ता ॥00857707६ ?); ओर तीसरी श्रेणी में 
वे अधिकार है जिनके बारे में एक्ट में केवल गवर्नर शब्द का प्रयोग 
फिया गया है । 


पिछिध अधिकार 


एक्ट में किसी जगह इस बात की व्याख्या नही की गई है कि गवर्नरो 
के अधिकारों के बारे में तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का क्‍या 
अभिप्राय है । लेकिन गवर्नरों को एक्ट की धारा ५३ के अन्तर्गत जो 
अदिश-पत्र जारी फ़िये गये हे उनकी धारा ८ से इसपर बहुत-कुछ 
प्रकाग पदुता है। इस धारा में कहा गया हैं, कि “उन अधिकारी को छोड- 
कर जिनके प्रयोग में उसे अपनी राजी? काम में छाने को कहा गया है, 
गवर्नर अपने सब अधिकारों के प्रयोग में अपने मिनिस्टरों की सलाह पर 
घरेगा, बद्तें वि ऐसा करने से उसे अपनी 'खास जिम्मेदारियों! का 
पादन करने में और अपने उन अधिकारों का ठीक-ठीक प्रयोग करने में, 
जिनमें उसे अपने विवेक! से काम लेने के लिए कहा गया है, फोई 


गवनेरो के अधिकार डर 


बाधा न पडे। इन दोनो हालतो से अपने मिनिस्टरों की सलाह के 
बावजूद गवर्नर को यह अधिकार होगा कि वह अपने अधिकारों का 
प्रयोग ठीक उसी प्रकार करे जिस प्रकार कि उपयुक्त जिम्सेदारियों और 
अधिकारों का पालन करने के लिए 'उसे ठीक प्रतीत हो ।* 


आदेश्ञ-पत्नो की इस धारा से स्पष्ट हैँ कि दूसरी और तीसरी श्रेणी 
के अधिकारो के प्रयोग के बारे से, अर्थात्‌ एक तो उन अधिकारों के प्रयोग 
के बारे में जिनके प्रयोग के लिए गवर्नर को अपना 
विवेक' काम से लाने के लिए कहा गया है 
और दूसरे उन अधिकारों के प्रयोग के बारे में जिनमें केवल गवर्नर 
शब्द का प्रयोग किया गया है, ख्िनिस्टर गवर्नरों को अपनी सलाह देने 
के अधिकारी होगे और गदर्नरो के लिए भी आमतौर पर यह लाज़िमी 
होगा कि वे पहले अपने मिनिस्टरों की सलाह ले; लेकिन पहली श्रेणी ॥ 
के अधिकारो के प्रयोग के बारे सें, अर्थात्‌ उन अधिकारो के प्रयोग मे 
जिनके लिए गवर्नर को अपनो मर्ज़ो! काम में लाने के लिए कहा गया 
है, न तो एक्ट में ही यह कहा गया हूँ कि सिनिस्टर उनके बारे सें गवर्नरो 
को सलाह दे सकेगे या नही और न आरदेश-पत्नरों से ही । सगर जहाँ 
एक ओर एक्ट और आदेश-पत्रो मे यह बात नही कही गई कि मिनिस्टर 
इन सासलो में गवर्नर को सलाह दे सकेगे या नहीं, एक्ट और आवेश- 
पत्रों में न तो ऐसी कोई बन्दिश है कि मिनिस्टर इन सासलो में गवर्नर 
को सलाह नही दे सकते और नव ही इस बात की कोई बन्दिश है कि 
गवर्नर इन सामलो में अपने लिनिस्टरों से सलाह नही ले सकते । इसका 
यह मतलब हुआ कि पहली श्रेणी के अधिकारो के बारे में भी अगर गवर्नर 
चाहे तो सिनिस्टरो से सलाह ले सकते है, और मिनिस्टर गवर्भर को 
सलाह दे सकते हे; अर्थात्‌, उनके रास्ते में कोई कानूनी बल्दिश नहीं हैं। 


की 


मिनिस्टरो की सलाह 


पक भारत का नया शासन-विधान 


रही मिनिस्टरो की सलाह पर अमल करने न करने की बात । 
सो जहाँतक प्रथम श्रेणी के अधिकारों का सवाल हूँ, ब्विहिश सरकार 
की ओर से जब इसी बात का कोई सकेत नही हुआ कि गवर्नेंरो को इन 
मामलो में भी अपने मिनिस्टरों से सछाह लेलेना आवश्यक है, तब यह 
तो कहा ही कंसे जा सकता है कि यदि मिनिस्टर इन मासलो में कोई सलाह 
गवनंरों को दें भो तो गवर्नर उस सलाह को मानने के लिए वाध्य 
होगे ? इसलिए प्रथम श्रेणी के अधिकारों के बारे में ब्रिटिश सरकार की 
फिलहाल यही नीति समझनी चाहिए कि पहले तो गवर्नर उनके प्रयोग के 
बारे में आमतोर पर मिनिस्टरो से सलाह लेगे ही नही, ओर यदि लेगे भी 
तो बे उसे मानने के लिए वाध्य न होगे । दूसरी श्रेणी के अधिकारों के बारे 
में, अर्थात्‌ उन अधिकारो के बारे में जिनमें गवर्नरो को अपने विवेक' से 
फाम लेने के लिए कहा गया है, यह तो निश्चित ही हैं कि गवर्नर 
मिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए वाध्य है ओर मिनिस्टरों को भी सलाह 
देने का अधिफार है, लेकिन, जहाँतक उस सलाह के मानने न मानने 
वा सवाद हूँ, आदेद्ा-पत्रों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया हैँ कि यदि 
गवर्नर उपयुक्त समझें तो वे उस सलाह के खिलाफ भी काम कर सकेगे । 
शेप सब अधिकारों के बारे में भी, अर्थात्‌ उन अधिकारो के बारे में 
जिनमें केवल गवर्नर' शब्द का प्रयोग किय्रा गया है, यह बात स्पष्ट 
हो हूँ कि गवर्नर अपने मिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए वाध्य हैं 
और मिनिस्टरों को सलाह देने का अधिकार हैँ। जहाँतक उस सलाह 
की मानने न सानने का सवाल है, एक्ट और आदेश-पत्रों को पढकर 
पही निष्कर्ष निकलता हैँ कि आमतौर पर गवर्नर इन मामलों में अपने 
मिनिस्टरो की सलाह पर चलने के लिए वाध्य होगे, लेकिन जब वे यह 
समसें कि मिनिम्टरों की सछाह पर चलने से वे अपनी रास ज़िम्मेदा- 


गवन रो के अधिकार १ 


रियो का पालन करने में समर्थ न होसकेगे, तब वे अपने मिनिस्टरो की 
सलाह के खिलाफ भी काम कर सकेगे । 

इस सिलसिले में यह जानना अत्यन्त आवश्यक हुँ कि इस बात्त का 
फ़ैसला करने का कि अपने अधिकारो के प्रयोग में किस ससय गवर्नर 
अपने मसिनिस्टरो की सलाह पर असल करेगा और 
फ्रिस समय नही, एकमात्र अधिकार गवर्नर को 
ही दिया गया हैं और उसका निर्णय इस विषय में अच्तिम होगा ।' 
इसका मतलब यह हुआ कि यदि मिनिस्टर, धारा-सभा या जनता यह 
समझें कि गवर्नर अपने मिनिस्टरों की सलाह के खिलाफ अमल करके 
अपने अधिकारों का दु्पयोग कर रहा है, तो उनके हाथ में कोई ऐसा 
ज़रिया नही जिससे थे गवर्नर को मिनिस्टरों की सलाह पर अमल करने 
के लिए बाध्य कर सके । फेंडरल कोर्ट, हाईकोर्ट या और कोई अदालत 
इस सामले में कोई दखल नही देसकती । एक्ट में तो यहाँतक कहडाला 
गया हैं कि कोई भी अदालत इस बात की तहकीकात तक नही कर 
सकती कि मिनिस्टरो ने किसी मामले में गवर्नेर को क्या सलाह दी ।* 

एक्ट की धारा ५४ में गवर्नर को अपनी मर्जी ओर विवेक वाले 
अधिकारो के प्रयोग में धदि किसीके माहहत किया गया हैं तो केवल 
वाइसराय के । एदट की धारा ५४ के अनुसार, 
“जहॉाँतक गवर्नर के अपनी मर्जी के ओर अपने 
विवेक के अधिकारो का सवाल हें, प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर वाइसराय 
के मातहत रहेगा और उसे वाइसराय की उन सब्र आजाओ का पाऊुन 
फरना पड़ेगा जो उसे घाइसराय अपनी मर्जी से दे; लेकिन वाइमराय 


अदालतों का दखल 


हस्तल्लेप का हक 


१. गवर्मण्ट ऑफ इण्टिया एक्ट, घारा ५० उपधारा ३ । 


£. गवमण्ट आप इण्डिया एक्ट, धारा ०१, उपधारा :। 


ण्ट भारत का नया झासन-वियान 


कोई भी आज्ञा देते समय इस बात की तहकीकात कर लेगा कि वह 
सम्राट द्वारा ज्ञारी किये हुए किसी आदेश-पत्र के खिलाफ तो ऐसी आज्ञा 
नहीं दे रहा हैं ।” और चूंकि एक्ट की धारा १४ और ३१४ के अन्तर्गत 
वाइसराय अपने अधिकारों के प्रस्णेग में स्वय भगरत-मन्त्री के मातहत 
होगा, ब्रिटिश सरकार प्रान्तीय मामलों में जब चाहे तब भारत-मनन्‍्त्री, 
वाइसराय भौर गवर्नरों के ज्ञरियें आसानी से हस्तक्षेप कर सकेगी । 


गवर्नर, वाइसराय, भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार के अधिकारों 
के उपर्युक्त कानूनो विइलेषण से यह बात स्पष्ट हे कि ब्रिटिश पा्ंसेण्ट 
ने प्रान्तीय स्वराज्या का जो ढाँचा नये एक्ट के हारा तेयार किया हैं 
उसकी सफलता एकमान्न इस बात पर निर्भर हैँ कि गवर्नेर, वाइसराय, 
भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार मिनिस्टरों को वास्तव में किस हुद 
तक जनता की मर्जी के माफिफ काम करने देते है। अगर ब्रिटिश सरकार 
चाहे तो गवर्नरों के सारे अधिकारों का प्रयोग मिनिज््टरो पर ही छोड 
दे और अगर वह चाहे तो मिनिस्टरों के मार्ग सें पग-पग पर रोडा 
अठकाने के लिए गवर्नरों फो आदेश देदे। चूक्ति आन्तो में गवर्नरों को 
ही सारे कानूनी अधिकारों का केन्द्र बनाया गया है और मिनिस्टर केवल 
उसके सलाहकार है, भौर चूंकि गवर्नर अपने अध्कारो के प्रयोग में 
वाउसराय और भारत-मन्न्री के मातहत हैँ, इसलिए ब्रिटिश सरकार के 
प्रान्तीय मामलो में हस्तक्षेप करने फे अधिकारों में कोई कानूनी अडचन 
किसी हालत में पठ ही नहीं सकती । फिस समय मिनिस्ठरों को कितमे 
जपिझारों को अमल में छाने का अधिकार ओर अवसर प्राप्त होगा, इसका 
फंसडा एकमाज प्रिठिश सरकार, भारत-मन्की, वाइसराय और गवर्नेरों की 
मरज्ञो पर निर्भर है । एक्ट में मिनिस्दरों के अधिकारों का तो कहीं वर्णन 


+ हु 


ही नही है, उसमें जहाँ-कहो वर्णन है वहाँ गवर्नरों के अधिकारों का ही 


गवनंरों के अधिकार ण्३्‌ 


हैं । मिनित्टरों को जो कुछ भो स्थिति प्राप्त हैं वह केवल गवर्नर के 
सलाहकार होने की वजह से ही है । 

शासन-कार्य को आजकल आमतौर पर तीत मुख्य विभागों में बॉदा 
जाता हु--( १) कानून-निर्माण, (२) शासव, और (३) न्याय । इनसे 
पहला विभाग कानून बनाता है, दूसरा उन्तपर 
अमल करता और कराता है, और तीसरा उनका 
भंग करनेवालो यानी अपराधी के दण्ड का निर्णय 
और कानून की व्याख्या करता है । 

इनमें जहॉतक प्रान्त के शासन और कानून-निर्माण विभागों का 
सम्बन्ध है, गवनेर को उनके ऊपर अकथनीय और अवर्णीय अधिकार 
दिये गये है; लेकिन जहाँतक प्रान्त के न्‍्याय-विभाग का सम्बन्ध हे, 
चहइ आपतार पर गवर्नर के हस्तक्षेप से मुक्त होगा । प्रान्तीय हाईकोर्ट 
ज्यादातर गवर्नर-जनरल और ब्रिटिश सरकार के मातहत होगे। अतः 
हम पहले गवर्नर के उन अधिकारों का ही वर्णन करेगे जिनको वह प्रान्त 
के रोजमर्रा के शासन से प्रयोग कर सकेगा और साथ ही उसके न्याय- 
विभाग सम्बन्धी कुछ अधिकारो पर भी प्रकाश डालेगे। गवर्नर के उन 
अधिकारों का वर्णन जिनका प्रयोग वह प्रान्त के कानून-निर्माण विभाग 
यानी प्रान्तीय धारा-सभाओ के सम्जन्ध में कर सकेगा, इसके बाद किया 
जायगा । और सबसे अन्त में गवर्नेर के कुछ ऐसे कानून-निर्माण सम्बन्धी 
तथा अन्य अधिकारो का वर्णन करेगे, जिनका प्रयोग वह केवल विशेष 
परिस्थितियों मे कर सकेगा । 


शासन-कार्य के 
तीन विभाग 


रोजमर्रा के शासन में गवर्नर का स्थान 
एक्ट की धारा ४९ में गवर्नर को प्रान्त के रोजमर्रा के शासन का 
केन्द्र बताया गया हूँ । प्रान्तीय शासन से सस्वन्ध रखनेवाले जितने 


५ भारत का नथा शासन-विधान 


भी अधिफार हूँ उनका प्रयोग गवर्नर के नाम पर ही होगा। लेकिन इसी 
धारा में साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि 
प्रान्तीय धारा-सभा चाहे तो एक्ट पास करके 
मातहत अधिकारियों, अदालतो और म्यूनिसिपल 
सस्थाओ को भी प्रान्तीय श्ासन-सम्वन्धी अधिकार दे सकती हुं। मगर 
प्रान्तीय धारा-सभा के प्रत्येक एक्ट के लिए गवर्नर या वाइसराय की 
मजरी आवश्यक है, इसलिए अगर गवर्नर या वाइसराय यह समझें कि 
मातहत अधिकारियों को अमुक अधिकार देना उपयुक्त नही हैँ तो वे 
धारा-सभा के उस एक्ट को नामजर कर सकते हे । 


शाजगर्ग के शासन 
सा केन्द्र 


प्रान्त के रोजमर्रा के शासन में आमतौर पर गवर्नर के ऐसे अधिकार 
बहुत कम हूँ जिनमें वह अपनी मर्जी से काम कर सके और अपने 
मिनिस्टरो की सलाह लेने के लिए वाध्य न हो। लेकिन प्रान्त के 
रोज्षमर्रा फे शासन में ऐसे अधिकारों का नम्बर काफी ज्यावा हूँ जिनमें 
उसे अपने विवेक से काम लेने के लिए कहा गया है, अर्थात्‌ वे अधि- 
कार जिनमें वह अपने मिनिस्टरों की सलाह लेने के लिए तो वाध्य 
होगा लेकिन मानने के लिए नहीं । और सबसे ज्यावा नम्बर गवर्नर के 
उन अधिकारों का हूँ जिनमें केवल गवर्नर शब्द का प्रयोग फिया गया है 
अभीर जिनमें बह न केवल अपने मिनिस्टरो की सलाह लेने के लिए बल्कि 
उसे मानने के लिए भी बाध्य होगा, बशतें कि वह यह न समझे कि ऐसा 
करने से उसकी सास ज़िम्सेदारियो' के पालन में बाधा पडती हैं। 

पटले हम गवर्नरों की उन खास जिम्मेदारियों! का वर्णन करेगे 
जो प्रत्येक प्रान्त के गवर्नर के लिए एकसो हूँ । 
एबट की धारा ५२ के अनुसार, ये खास ज़िस्मे- 
दाग्यिं' इस प्रकार है -- 


चास जिम्मेदारिया 


गवनेरो के अधिकार ण्प्‌ 


“४ (१) प्राग्त या उसके किसी भाग के असन व चेन को हर भयकर 
खतरे से बचाना । 

(२) अल्पसख्यक जातियो के वाजिब हितो की रक्षा करना । 

(३) वर्तमान तथा भूतपूर्व सरकारी नौकरो और उनके आश्रितो के 
उन अधिकारों की जो एक्ट द्वारा या एक्ट के अन्तर्गत उनको दिये 
गये है या उनके लिए कायम रक्‍्खे गये है, और उनके वाजिब हितो 
की रक्षा करता । 

(४) ब्रिटिश हितो के प्रति भेदभाव-पूर्ण व्यवहार को रोकना । 

(५) प्रान्त के उन क्षेत्रों के असन व सुशासन की रक्षा करना जो 
एक्ट के अन्तगंत अर्ध-बहिर्गत क्षेत्र घोषित किये गये है । 

(६) किसी भी भारतीय रियासत के अधिकारों की और उसके 
नरेश के अधिकारो व शान-शौकत की रक्षा करना । 

(७) उन आज्ञाओ का पाछूतन करना जो वाइसराय कानूनन “अपनी 
मर्ज़ी' से गवर्नर को दे ।” 

इनके अलावा सथध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर की यह एक और 
खास ज्िग्मेदारी होगी कि प्रान्त की आय का एक उचित भाग बरार से 
या बरार के लिए व्यय हो। इसी प्रकार सिन्‍्ध के गवर्नर की यह 
एक और खास ज़िम्मेदारी होगी कि सकखर की नहर-पोजना पर दीक 
चरह से अमल होता रहे । 

जिन-जिन प्रास्तो से बहिर्गत-क्षेत्र कायम किये गये है उन प्रान्तो 
के गवर्नरों की एक और स्वास ज़िम्मेदारी इस बात को देखने की 
होगी कि बहिर्गत-क्षेत्रे के शासन से, जो आसतौर पर सिनिस्टरो 
के अधीन न होगे, मिनिस्टरो के और किसी काम की वजह से बाधा तो 
नही पडती । ब्रिटिश सरकार को इन क्षेत्रो के झासत की इतनी फिक्र है 
कि उसने केवल इन क्षेत्रो के शासन को ही मिन्तिस्दरों के अधिकार>क्षेत्र 


ध्दु भारत फा नया शासन-विवान 


से घाहर नहीं कर दिया, वल्कि गवर्नर को खास जिम्मेदारी के रूप मे यह 
अधिकार भी दिया हैँ कि शेष प्रान्त के शासन में मिनिस्टरो की किसी 
फारंवाई से इन क्षेत्रों के शासन में कोई बाधा पडे तो वह मिनिल्‍्ठरों की 
सलाहू पर भमल न करे। इसी प्रकार जिन प्रान्तो के गवनेरो को ख़ास 
गवर्नर-जनरल के एजेण्ट की हेसियत से कुछ फर्ज़ अदा करने पडेंगे उन 
प्रान्तो के गवनेरी की इस बात के देखने की एक और ख़ास जिम्मेदारी 
होगी कि उन फर्ज्ञों के अदा करने में मिनिस्टरों के किसी काम से कोई 
बावा तो नहीं पडती। उदाहरणार्थ, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के गवर्नर को 
गवर्नर-जनरल के एजेण्ट की हंसियत से कबीली इलाकों (प:फ़व ॥7०४५) 
के घारे में कई फर्ज अदा करने होगे और इन मासलों सें मिनिस्टरो 
का कोई दखल न होगा। लेकिन अगर सीमाप्रान्तीय मिनिस्टर अपने 
अधिकार-जक्षेत्र में रहते हुए भी कोई ऐसी कार्रवाई करने लगें जिससे 
गवर्नर को इन इलाको-सम्बन्धी अपने फरज्ञ अबा करने में कोई वाधा 

तो उसे भिनिस्टरों की कारंबाई पर प्रतिबन्ध छगा देनें का 
अधिकार होगा । 


न खास ज़िम्मेदारियों के बारे में यह बात जानना आवब्यक हैं 
कि ये इतनी अस्पष्ट भाषा में हे और इनका क्षेत्र इतना व्यापक रक्‍्खा 
गया हूँ कि गवर्नर जब चाहे तथ इनके बहाने मिनिस्टरो के काम में 
रोडे अटका सकता है, क्योकि बह अपनी इन खास क्षिम्मेदारियों के 
पालन में भारतीय या प्रान्तीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर 
गवर्नर-जनरलू और भारत-मन्त्री के ज्षरिये ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश 
पालंमेण्ड के प्रति उत्तरदायी होग। और इसलिए ब्रिटेन के हितो में 
दी इनका प्रयोग करेगा। इनकी योजना का वास्तविक उद्देश्य भी यही 
मालूम पडता हूँ । स्पप्टतः इनके ज़रिये क्विटिश सरकार नें विभिन्न हितो 


गवनरों के अधिकार ५७ 


को संरक्षण देने का प्रयत्त किया है, ताकि मिनिस्टर उन हितो को कुछ 
नुकसान न पहुँचा सके। रोज़मर्रा के शासन में यही उद्देश्य गवर्नर के उच्च 
अधिकारों की हैँ जिनको एक्ट सें गवर्नर की 'सर्जी' और विवेक पर 
छोड़ा गया है। लेकिन जहाँ गवर्नर को खास ज़िम्मेदारियो का उद्देश्य 
विभिन्न हितो को एक प्रकार का आम सरक्षण देना है, गवर्नर के इन 
विशेषाषिकारो का उद्देश्य कुछ वास हितो को और भरी ख़ासतोर से संर- 
क्षण देना है । हम अब इन्ही अधिकारों और सरक्षणो का वर्णन करेगे । 

गवर्नर पर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और हितो को रक्षा 
करने की जो खास ज़िस्सेदारी' रकखी गई है, उसके सहारे गवर्नर आल- 
इण्डिया सबिस के अफसरो! के अधिकारों और 
हितो की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकता है; लेकिन 
ब्रिटिश सरकार और पालंमेण्ट को इन अफसरो के अधिकारो, प्रभाव 
और स्थिति को पहले के ही सम्मान बनाये रखने की इतनी फिक्र हैं कि 
उसने एक्ट में गवर्नरों को और स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया हैं कि 
जब कभी इनका कोई सामला पेश हो तब गवर्नर खुद भी अपने विवेक 
का उपयोग करे। इसका अर्थ यह हुआ कि इन अफसरो से सब्बन्ध 
रखनेवाले मामलो में सिनिस्टरों को गवर्नर की स्वीकृति के बगैर कोई 
हुक्म जारी करने का अधिकार न होगा, जंसा कि एक्ट की धाराओ से 
स्पष्ठ है । 

धारा २४६ (२) के अनुसार इन अफसरो की नियुक्ति और तवा- 


आल-इण्डिया सविस 


१, आल-इण्डिया सविस के अफसरो से तात्पय्य उन अफसरो से है 
जिनकी नियुक्ति सीधी भारत-मन्‍्त्री द्वारा होती है । यह ध्यान रहे कि 
शआत्तीय स्व॒राज्य' के अन्तर्गत भी इण्डियस सिविल स्विस, इण्डियन 
पुलिस सविस और इंण्डियन मेडिकल सव्विस के अफसरो की भर्तो यथा- 
वत्‌ भारत-मन्त्री द्वारा ही होती रहेगी । 


ध्ट भारत का नया शासन-विधान 


दके के लिए गवर्नर को 'जपने विवेझ' से काम लेने का अधिकार होगा। 
इसका साफ अर्य यहू हुआ कि इन अफसरो की नियुक्ति और तबादलो 
के हरेक मामले में मिनिस्टरों को गवर्नर से मज्री लेनी पडेगी। धारा 
२४७ (२) के अनुसार इन अफसरो की तरक्की वर्गरा के कागज़ात 
और तीन महीने से ज्यादा की छुट्टी की दररवास्तो को गवर्नर के पास 

जना पडेंगा । उदाहरणार्थ, यदि मिनिस्टर किसी सिविलियन की तीन 
महीने से अधिक की छुट्टी मज़र न करे तो उन्हे इसके लिए गवर्नर को 
राजी करना पठंगा। इसी धारा के अन्तर्गत मिनिस्टर ऐसे किसी अफसर 
को बिना गवर्नर की मज़ूरी के मोअत्तिल भी न कर सकेगे । मोअत्तिल 
होजाने की हालत में उस अफसर को कितना चेतन मिलेगा, इसका फंसला 
भी गवर्नर अपने विवेक से हो करेगा । इसी प्रकार धारा २४८ (२) 
के अनुसार यदि इन अफसरो को मोभत्तिली के अलावा कोई ओर हलका 
दण्ड देना हो, था केवल ताकीद ही करनी हो, तो भी मिनिस्टरो को 
गवर्नर से मज़्री लेनी पडेगी | वेतन, भत्तो और पेंशनों में कमी भी बिना 
गवर्नर की मज़ूरी के नही की जा सकेगी। यही नही बल्कि प्रान्तीय 
सरकार को भेजे जानेवाले आवेदन-पत्नों पर कोई प्रतिकूल आज्ञा भी 
मिनिस्टर गवर्नर की मज़जूरी बिना नही दे सकेगे। 


ये सब नियम उन अफसरों पर भी छागू होगे (१) जो फोज के 
अफसर हो लेकिन प्रान्तीप सरकार के मातहत काम करते हो या (२) 
जो उन जगहो पर नियुक्त किये जायें जो आमतौर पर आल-इण्डिया 
सबिस के अफसरो के लिए ही सुरक्षित समझी जाती हू । 


आल-इण्टिया सविस के अफसरो के वाद प्रान्त में दूसरा नम्बर उन 
अफसरों का आता हूँ जो प्रान्तीय यानी प्रावशरू सबिस के अफसर 


न प 


फहुलाते हैं । इनकी भर्ती भविष्य में प्रान्तीय सरकारों के हाथ में 


गवनरों क अधिकार ५९, 


ही रहेगी, लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य से पहले भर्ती किये गये प्राविशल 
सविस के अफसरो के लिए भी कुछ सरक्षण 
एबट में मौजूद है। जैसे, धारा २५८ (१) के 
अनुसार प्रान्तीय सविस के अफसरो की कोई भी जगह तबतक नही तोडी 
जञायगी जबतक कि मिनिस्टर गवर्नर से मजूरी न लेले । दूसरे शब्दो में, 
१ अप्रैल १९३७ से पहले नौकर हुए प्रान्तीय सविस के अफसरो को कसी 
में तबतक नही लाया जा सकेगा जबतक कि ख़द गवर्नर मजूरी न देदे । 
और, धारा २५८ (२) के अनुसार इन अफसरो के वेतन, भत्तो व 
पेशनो में कोई कमी मिनिस्टर बिता गवर्नर की मजूरी के न कर सकेगें 
और इनके जावेदन-पत्रो पर भी कोई प्रतिकूल आज्ञा मिनिस्‍्टरों द्वारा 
विना गवर्नर की मंजूरी के नहीं सुनाई जा सकेगी । 


प्रान्तीय सविस 


पुलिस के अधिकारों और हितो की रक्षा के लिए पुलिस-विभाग के 
अपर सिनिस्टरो के अधिकारो और उत्तरदायित्व को और भी कम् कर 
दिया गया हैँ । उदाहरणार्थ, धारा ५६ के अन्तर्गत 
गवर्नर को यह आदेश दिया गया हुँ कि जब कभी 
पुलिस-विभाग सम्बन्धी कायदो में, जो पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न- 
भिन्न एकक्‍्टो के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये जाते हें, 
तब्दीली करने का प्रस्ताव किया जाय तो, जहॉतक उन कायदो का 
पुलिस के संगठन और अनुशासन से ताललक हो, गवर्नर अपने विवेक से 
काम ले। दूसरे शब्दो में इसका स्पष्द अभिप्राय यह हुआ कि जब कभी 
पुलिस के संगठन ओर अनुशासन से सम्बन्ध रखनेवाले कायदो में 
मिनिस्टरों द्वारा तब्दीली की जायगी, तो गवर्नर स्वभावतः अपने 
मिनिस्टरो की बनिस्वत पुलिस के इन्सपेक्टर-जनरलू की सलाह की, जो 
सम्भदत : एक अंग्रेज होगा, ज्यादा क॒द्र करेगा । 


पुलिस 


क वान 
पे भारत या नया गासन- विधान 


धारा १०८ के जनुसार प्रान्तीय धारा-सभा पुलिस के संगठन, मिय- 
न्‍्त्रण, और अनुशासन बगरा से तम्बन्ध रसनेवाले एक्ट में कोई भी 
सझोयन तबतक न कर सफेगी जबतक कि गवर्नर पहले अपनी मर्जी 
से उसके लिए पूर्व-भनुमति न देदे। इन पुलिस-एवटो सें, जिनमें सशोष्न 
का होना एकमात्र गवर्नर की मर्जी पर निर्भर है, यह एक सिद्धान्त रक्खा 
गया हूँ कवि डिप्टी सुपरिण्ठेण्डण्ट के ओहदे से नीचे के जितने भी पुलिस- 
कर्मचारी है--जैसे इन्म्पेक्टर, यानेदार, हेडकान्सदेवल ओर कान्सटेबल 
आदि--उनकी ब्ास्तगी व मोअत्तिछोी या और किसी प्रकार के दण्ड 
का हुक्म या तो पुलिस के सुपरिण्टेग्डेण्ट द्वारा सुनाया जा सकता है या 
इन्सपेक्टर-जनरल द्वारा। इसलिए यदि मिनिस्टरो को एक सामूली-से कान्स- 
टेबल की ब्मास्तगी या मोअत्तिली का भी हक्म छुनाना होगा ठो उन्हे 
या तो इन्सपेवटर-जनरलूू को लिखता पडेगा या सुपरिण्ठेण्ठेण्ट को । यही 
नहीं बल्कि यदि मन्त्रि-मण्डरू, या प्रान्तीय घारा-सभा का कोई सदस्य, इस 
सिद्वान्त फो बदलने के लिए पुलिस-एक्ट में सशोधन करना चाहे तो उसे 
पहले गवर्नर से मजूरी छेनी होगी। बिना गवर्नर का पूर्व-अनुमति के इस 
प्रकार के किसे बिछू पर धारा-पभा में कोई विचार भी नही हो सकेगा। 





धारा ५७ के अन्तर्गत गवर्नर को यह अधिकार दिया गया हूँ कि 
यदि बहू किसी भी समय यह समझें कि प्रान्त में आतंकवादी प्रवृत्तियो का 
ज़ोर इतना बढ गया है कि ख़ास उसे उनके दमन 
का बीडा उठाना चाहिए, तो वह प्रान्त के किसी भी 
विभाग को मिनिस्टरो की अधीनता से निकालकर अपने कब्जे में ले 
सऊझता हैँ मौर फिर स्वय “अपनी मर्जी से उस विभाग का सचालन कर 
सकता हू। इस हालत में चह फिर उस विभाग के सचालन में अपने मिनि- 
स्‍्टरो से फोई सलाह पूछते के लिए भी बाध्य न होगा । 


ईा 
श् 


भारत का नया सासन-विवान 


इस मामले में बिल्कुल अंधेरे में गवखा जायगा। स्पष्ट ही यह बडी विचित्र 
चान हैं। क्योकि मिनिस्टरों से जहाँ एक ओर कानून और व्यवस्था को 
काण्म रसने जोर आतकवादी प्रवृुत्तियों का दमन करने की आज्ञा की 
जायगी, वहाँ यदि आतकवाद के दमन के लिए वे यह जानना चाहे कि 
उनको जातकपादो प्रवृत्तियों के बारे में जो सबरे मिलती हे वे विश्वस्त 
नी हूँ था नहों, तो उनको यह भी न बताया जायगा कि इन खबरों का 
देनेवाला कौन हैँ, हालांकि उनका ही मातहत अफसर इस्पेक्टर-जनरल 
पुलिस सब जान सफेगा । 


धारा २७१ के द्वारा जज व मजिस्ट्रेट और इसरे ऐसे उच्चाधिकारियो 
के लिए जो प्रान्तोध सरकार या प्रान्तीय सरकार से भी ऊँची किसी सत्ता 
(जैसे कि भारत-सरकार या भारत-मन्त्री) की 
स्वीकृति बिना अपनी जगहो से नहीं हटाये जा 
सकते, यह एक विशेष सरक्षण और रक्खा गया हैं कि यदि सरकारी काम 
के दौरान में वे कोई जुर्म या अपराध करे तो उनपर कोई भी फौज़दारी 
मुकदमा तबतक नहीं चलाया जा सकता जबतक कि गवर्नर “अपने 
विवेक द्वारा उसकी मजूरी न देदे । अपने विवेक से ही गवर्नर यह भी 
निश्चय करेगा कि यदि मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाय तो मुकदमा 
क्रिस अदालत में और फ्रिस प्रकार चलेगा । और यदि किसी सरकारी 
काम के सिलसिले में इन अधिकारियों पर कोई दीवानी दावा दायर 
होजाय और उस दावे में इन्हे हर्जाना देना पडें, तो गवर्नर अपने विवेक 
द्वारा सरफारों सजाने से वह हर्जाना दिला सकता है । 


उच्चाविफारी 


जबसे ब्रिटिश सरफ़ार का भारत पर अधिपत्य हुआ है, तभीसे 
उसने भारत के बड़े-बड़े अमीर-उमराबों को अग्रेज्ञी सत्ता के प्रति खर- 
गप्राही दिखाने और गदर आदि को दबाने में मदद देने की वजह से बहुत- 


गवनरों के अधिकार डे 


सी जागीरे वगरा इनाम सें दी थी। इन जागीरो को पानेवाले ब्रिठिश 
भारत में भिन्न-भिन्न नामो से जाने जाते है । कही 
वे जागीरदार कहलाते है तो कही ताल्लुकेदार, 
इनासदार, वतनदार या माफीदार । इसके अधि- 
कारो की रक्षा के लिए एक्ट की धारा ३०० के अन्तर्गत यह नियम बनाया 
गया है कि ऐसा कोई भी हुक्म जो इन व्यक्तियों के जागीर-सम्बर 
अधिकारों और रिआयतो के विरुद्ध हो, तबतक नहीं दिया जायग्रा जब- 
तक कि गवर्नर अपने विवेक से ऐसा करने की इजाजत न देदे । संक्षेप 
में, अकेले मिनिस्टरों को यह अधिकार न होगा कि वे गवर्नर की मंजूरी 
के बिना जागीरदारों ओर ताल्लुकंदारों आदि का थोड़ा भी बाल बॉका 
कर सके या उनसे उनकी जागीरे वगरा छीन सके । 


जागीरदार और 
ताल्लुकेदार 


पुराने मभहाराजाओ और नवाबो व उनके वारिसो को जो पेंशने 
प्रात्तीय सरकारो द्वारा अभीतक दी जाती रही है उनके लिए भी धारा 
३०० के अन्तर्गत यह नियम बनाया गया हूँ कि 
उससें व तो कोई कमी की जा सकेगी और 
नही वे बन्द की जा सकेगी, जबतक कि गवर्नर अपने विवेक से 
अनुमति न दे दे । 


नवाबों की पेजने 


सरकारी खजानो मे सरकारी रुपया किस प्रकार जमा किया जाय, 
किस प्रकार निकारा जाय और रुपये क्री हिफाज्त वगरा के लिए किन 
नियसो का पालल किया जाय, आदि सब बातो 
के बारे में कानून-कायदे बनाने का अधिकार भी 
मिनिस्टरो और घारा-सभाओ को नही दिया गया है । इन मासलो के 
लए भी गवर्नर को अपना विवेक काम सें छाने का अधिकार होगा। 


सरकारी खजाने 


हाईकोर्टो का खर्चा मंजूर करने के लिए भी गवर्नर को अपने 


६४ भारत पा नया आसन-विधान 


विवेक” से काम लेने का अधिकार होगा। इसमें जजो के वेतन, भत्ते 
2७ 2 « और हाईकोर्ट के अन्य अफसरों व कर्मचारियों के 
हाईयोर्दा का खर्चा है ने शामिल है 
वेतन, भत्ते तथा पेशने झामिल हे । 

जिन-जिन प्रान्तो में वहिर्गत-क्षेत्र कायम किये गये हैँ उन-उन प्रान्तो 
में बहिगत-क्षेत्रो का ज्ञासन एकमात्र गवर्नरों के अधिकार में होगा। 
इनके शासन में गवर्नर को अपने विवेक से ही 
नहीं बल्कि अपनी सर्ज़ी से काम करने का अधि- 
फार होगा । अर्थात्‌ उन क्षेत्रों के शासन सें सिनिस्टरो को दखल देने का 
कोई अधिकार न होगा । यही नही बल्कि इनके बारे में धारा-सभाये भी 
फोई कानून नहीं बना सकेगी । 


बटिगत छकषेव 


धारा १२३ के अन्तर्गत्त यदि वाइसराय फबीछो के इलाके, सेना- 

विभाग, बेदेशिक विभाग या ईसाई गिरजाघरो से सम्बन्ध रखनेवाले 

अपने अधिकारों और ककत्तंव्यो को किसी प्रान्त के 

गवर्नर को अपने एजेण्ट की हँसियत में सोप दे, तो 

इन अधिकारों का प्रयोग और फत्तंव्यो का पालन गवर्नर अपनी मर्जी' 

से ही करेगा। अर्थात्‌ मिनिह्टरों को इन मामलों में दखल देनें का कोई 
अधिकार न होगा । 


7० जी० जी० 


एक्ट की धारा ३०६ के द्वारा प्रान्तीय गवर्नरों को भारतीय अदा- 
लऊतो के अधिकार-क्षेत्र से बिलकुल मुदत कर दिया गया है । उनके 
खिलाफ किसी अदालत में न॒ तो कोई कारंबाई 
की जा सकती हैँ और न उनके खिलाफ कोई 
सम्मन, वारण्द या और किसी तरह का कोई हुक्मनामा जारी किया 
जा सकता हैँ। इस प्रकार कोई गवर्नर भयक्रर-से-बकर अपराध भी 
करे तब नी उसके सिलाफ कोई कानूनों कार्रवाई भारत की अदालतों 


गवर्नर आर अदालन 


- « गवनेरो के अधिकार ६५ 


में नहीं की जासकती और न उसे गिरफ्तार ही किया जासकता है । 
हाँ, भूतपुर्वे गवर्नेरों के लिए यह गुंजाइश ज़रूर रक्खी गई हैँ कि सम्राट 
की प्रिवी कौसिल की अनुमति से--या यो कहिए कि भारत-मसन्‍्त्री या ब्रिटिद 
सरकार फी अनुभति से--उनपर भारतीय अदालतो में मुकदसा चलाया जा 
सकेगा। गवनेर की स्थिति को अदालतो के सामने इतना सुरक्षित कर देने 
का एकमात्र परिणास यह होगा कि यदि गवर्नर अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग भी करे या वह अपने अधिकारों की सीसा के बाहर निकरू 
जाय तो भी ऐसी कोई कानूनी तरकीब नही कि उसे भारत में ऐसा करने 
से रोका जा सके या कोई दण्ड दिया जाय । 

इस प्रकार रोजमर्रा के शासन में गवनेरों को ऐसे अधिकार प्राप्त 
है जिनके द्वारा वे अपने सिनिस्टरों की सलाह लिये बगेर या उनकी 
उपेक्षा करके अपनी सनसानी कर सकते हे । इसी प्रकार कानूच-निर्माण 
विभाग यानी प्रान्तीय धारा-सभाओ के सम्बन्ध सें भी उन्हे ऐसे अधिकार 
मिले हुए हे कि गवर्नेरों के सहयोग के बगर धारा-सभाओ के अधिकार 
शून्यवत हो जाते है, जेसा कि धारा-सभाओ सस्बस्धी आगे के विवेबन से 
मालूम होगा। 





गवर्नर और घारा-सभाये 
एक्ट की धारा ६२ के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिवेशन 
बुलाना या समाप्त करता और अधिवेशन का स्थान निश्चित करना 
॥ एकसात्र गदर की “मर्जी! पर हैँ । यदि वह चाहे 
है 23 ज तो इस सम्बन्ध सें अपने सिनिस्टरो की सलाह तक 
न ले, और सलाह ले भी तो वह उरो मानने के 
लिए वाध्य न होगा । यह 'तो हुई कानूनी स्थिति; लेकिन व्यवहार में 


गवर्नर के लिए यह अक्सर सम्भव न होगा कि इन सासलो से वह अपने 
 है। 


दुदु भारत का नया शासन-विधान 


मिनिस्टरो की सलाह न ले या उनकी सलाह के खिलाफ काम करे । 
फिर भी यदि किसी वक़्त वह यह निश्चय करले कि इस मौके पर मिनि- 
स्टरो की सलाह मानना उचित नहीं है तो उरो अपनी मनमानी करने 
का पूर्ण अधिकार होगा । इसी तरह किसी समय घारा-सभा के अधिकाश 
सदस्य यह चाहे कि इस समय धारा-सभा का अधिवेशन बुलाया जाय तो 
भी वह उनकी प्रार्थना सानने के लिए बाध्य न होगा। 


गवर्नर के धारा-सभा का अधिवेशन बुलाने न बुलाने के अधिकार 
पर एक पाबन्दी ज़्र्र हैं, वह यह कि हरसाल कम-से-कम एक- 
बार तो धारा-तभा के दोनो भवनों के अधिवेशन बुलाने ही पडेंगे ओर 
फिसी भवन का एक अधिवेशन समाप्त होने के बाद साल-भर के अच्चर- 
अन्दर फिर उस्ती भवन का दूसरा अधिवेशन बुलाना भी ज़रूरी होगा । 


६२ वी धारा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त के गवर्नर को अपने प्रान्त 
की लेजिस्लेटिव असेम्बली को उसकी अवधि से पहले भग करने का 
भी अधिकार होगा, यद्यपि मॉण्टफोर्ड-बुग की 
भांति अब गवर्नर उसकी अवधि को बढा नही 
सकते । हाँ, लेजिस्लेटिव कौंसिलो के बारे में नियम 
भिन्न हैं । उन्हे गवर्नर भग नही कर सकेगे। धारा-सभा को भग करने के 
अधिकार को हिन्दुस्तान में किस प्रकार अमल में छाया जायगा, यह अभी 
ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के मत्रि-पद ग्रहण करने से पूर्व 
काँग्रेस और सरकार में गवर्नरो के विद्येपाधिकारो के बारे में जो बाद- 
विवाद चला था, उसमें काँग्रेस की ओर से यही कहा गया था कि 
यद्यपि पालंमेण्ट ने गवर्नरों को बेगिनती विशेषाधिकार दिये हूँ लेकिन 
इस बात का कोई भी वन्दोबस्त नहीं किया गया कि यदि गवर्नर प्रान्त 
के मतन्रि-मण्डल गौर घारा-सभा की मर्जी के विरुद्ध अपने विशेषाधिकारो 


असेम्बली को भग 
करने का अधिफार 


है] 


गवनरों के अधिकार _/+# ““  . ६७ 


रा मा ह 
का प्रयोग करे तो इस बात का फंसला कंसे हो कि गवर्नरों का ऐसा 
करना उचित है था नहीं ? काँग्रेस ने इसका यह हल पेश किया था कि 
गवर्नर अपने विशेषाधिकारों को सिनिस्टरो की सलाह के विरुद्ध काम 
में लाने का निश्चय उसी हालत में करे जब कि धारा-सभा मिनिस्टरो 
के विरुद्ध हो; और यदि धारा-सभा भिनिस्टरो का साथ देती हो, तो वे 
अपने विशेषाधिकारो का प्रयोग तभी करे जब कि उन्हे यह विश्वास हो 
कि धारा-सभा को भंग करके और नया चुनाव करके जो नई धारा-सभा 
बनेगी वह गवर्मर का साथ देगी । ब्रिटिश सरकार ओर भारत-मंत्री ने 
क्राग्रेस की इस सीधी-सी माँग को न सानकर इस बात को प्रत्यक्ष सिद्ध 
कर दिया हैं कि वह भारत के मिनिस्टरों और धारा-प्भाओं को वास्त- 
विक ज़िम्मेदारी सोपने के लिए तेयार नही है । 


धारा ६३ उपवारा १ के अनुसार, “गवर्नरों को अपनी मर्जी से 
प्रान्तीय धारा-सभा के दोनो भवनों सें या उनकी सयुकत बैठक में, और 
तक कस यदि ५8 प्रान्त में केवल एक भवन हे तो उस 
भवन में, भाषण देने का अधिकार होगा और इस 
उद्देश्य से वह सदस्यों को उपस्थित होने का आदेश भी दे सकेगे ।” और 
धारा ६३ उपधघारा २ के अनुसार, “गवर्नर को अपनी मर्जी से धारा- 
सभा के दोनो भवनों को, और यदि उस प्रान्त में केवल एक भवन है तो 
उस भवन को, ऐसे बिलो के बारे सें जो उन भवनों में पेश है या और 
किसी वात के बारे में, सन्देश भेजने का अधिकार होगा और जिस भवन 
को इस प्रकार का सन्देश भेजा जायगा उस भववत का यह फर्ज होगा 
दि; यह जल्दी-ते-जल्दी उत्त वात पर विचार करे जिसके लिए कवि सन्देश 
में निर्देश किया गया हो ४” 


घधारा-सभा के भवनों को सन्देश भेजने के अधिकार का प्रयोग क्विस 


१३॥। 


८ भारत का नया शासन-विधान 


तरह क्रिया जायगा, यह ठोक-डीक कहना अभो सम्भव नहीं हैँ, लेफिन 
इसका कुछ उल्लेस ज्वाइण्ट पालंमेण्दरी कमेटी फी रिपोर्ट में मिझता 
हैं, जिसमें फहा गया हुँ कि “यदि धारा-प्भायें ऐसा कानून पास करनें 
की फोशिश करे जिससे हिन्दुस्तानी ईसाई आदि अल्पसस्यक जातियों फे 
हिंतो को नुक्सान पहुँचने की सम्भावना हो, तो गवर्नर धारा-सभा को 
सन्देश भेजकर पहलेसे ही यह जता देने का अधिकारी होगा कि धारा 
सभा उस कानून को पास भी फर देगी तो भी वह उस बिल को अपनी 
मज़ूरी नहीं देगा ।९ 

धारा-सभा के भवनों फो सन्देश द्वारा आदेश भेजने फे अलावा 
एक्ट की घारा ८६ उपधारा २ के अनुसार, “यदि गवर्नर अपनी मर्जी! से 
यह तसदीक फरदे कि ऐसे फिसी बिल पर धारा- 
सभा में वाद-विवाद होने से, जो धारा-सभा में 
या तो पेश होचुका हो या जो पेद किया जाने- 
वाला हो, या किसी बिछ की किसी खास धारा पर वाद-विवाद होने से, 
या किसी बिल में किये जानेवाले किसी खास सशोधन पर बाद- 
विवाद होने से, गवर्नर की उस खास ज़िम्मेदारी के पालन में बाधा 
पडती हूँ जो उसे प्रान्त के अमन व चेन को बनाये रखने के लिए दीगई 
है, तो उसे अपनी मर्जी” से उस बिल, धारा या सशोधन पर वाद-चिवाद 
को रोक देनें फा अधिकार होगा और उसकी आज्ञा को मानना सबका 
फर्श होगा ।” 


वादविवाद रोकने 
का अधिकार 


आमतौर पर इस अधिकार का प्रयोग उन मौकों पर किया जायगा 
जबद्धि प्रान्त में साम्प्रदायिक्त विद्ेष की अग्नि ज्ञोरो पर होगी। आदेश- 
पत्रों फे १८वे परे के अनसार, “गवरनर अपने इस अधिकार का प्रयोग तब- 


ट 


१ ज्वाइण्ट पालमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ 3८, पैसा १४१ । 


गवनंरो के अधिकार ६९ 


तक नहीं करेगा जबतक कि उसे इस बात का विश्वास न होजाय कि 
उस बिल, धारा या संशोधन पर सार्वजनिक रूप से बाद-विवाद होने 
मात्र से ही प्रान्त के असन व चेन में खललू पड़ने की आशंका होगी ।॥” 
लेकिन राजनेतिक उथलरू-पुथल के समय राजनैतिक प्रदनों पर वाद-विवाद 
रोकने की दृष्टि से इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जायगा, इसकी 
कोई भारण्डी नही है । 


प्रान्तीय धारा-सभा हारा पास किये गये प्रत्येक बिल के एक्ट बनने 
के लिए पहले गवर्नर की मंजूरी की ज़रूरत होती हे। गवर्मेण्ट ऑफ़ 
इण्डिया एक्ट की धारा ७५ के अनुसार, धारा-सभा 
के बिलों को मंजूर या नामंजूर करना गवर्नर की 
भर्ज़ी' पर है, या वह चाहे तो उसे वांइसराय की 
मंजूरी के लिए भी रख सकता है। अलबत्ता, अब गवर्नर द्वारा मंजूरी 
मिल जाने पर फिर वाइसराय की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जैसा 
कि सॉण्ठफोर्ड-युग से होता था। इन अधिकारों के अलावा गवर्नर को 
अपनी मर्ज़ से किसी भी बिल को प्रान्तीय धारा-सभा के भवनों में 
इस प्रार्थना के साथ वापस भेज देने का भी अधिकार होगा कि धारा- 
सभा के भवन उस बिल पर या उसकी ख्ास-ल्लास धाराओ पर पुनविचार 
करे या उसमें सुझाये गये संशोधन मंजूर करले । बिल जब इस प्रकार 
वापस होजायगा, तो धारा-सभा के भवनों को उसपर गवर्नर के सन्देश 
के मुताबिक घिचार करना लाज़िमी होगा । 


धारा-सभा के बिलो 
की मजूरी 


बिलो को संजूर या नामंजूर करने के बारे में गवर्नरो को आदेश- 
पत्रो के द्वारा भी कुछ खास हिदायते दी गई हें। आदेश-पत्नों के 
१६वे पैरे में कहा गया है, कि “इस घात का निर्णय करने में कि हमारा 
गवर्नर हमारे सलाम पर किसी बिल को मंजूर करेगा या नामंजूर, हमारा 


३० भारत का नया गासन-विधान 


गवर्नर इस बात को देखने का खास खयाल रकक्‍खेगा कि उस बिल का 
उन ज़ास ज़िम्मेदारियो' पर, जो एक्ट हारा उस- 
को दी गई हूँ, कैसा असर पडता हैँ। लेकिन इसका 
यह मतलब नही कि वह और किसी बिना पर, 
जो उसे आवश्यक और उपयुक्त प्रतोत हो, किसी बिल को नामजूर नही 
कर सकता । फिसी भी बिल को नामजूर करने का उसे पुरा अधिकार 
होगा ।/ और ज्वाइण्ट पालेमेण्टरो कमेटी के अनुसार, “गवर्नरो के ये 
अधिकार वास्तविक होगें, और जब भी कभी इनकी आवश्यकता होगी 
तभी गवर्नर इनका प्रयोग करेगे ।”' 


आदेश-पत्रो की 
हृदायते 


आदेश्ग-पत्रो फे १७वे परे के द्वारा गवर्नर को और भी कई प्रकार के 
विलो फो मजूर न करने का खासतीर पर आदेश दिया गया हैं। गवर्नर 
फो इन बिलो फो वाइसराय की मज्री के लिए भेजना होगा, और वाइस- 
राय को उन्हे सम्राट यानी ब्रिटिश सरकार की मजूरी के लिए भेजना 
होगा । ये बिल निम्न प्रकार है -- 

(अ) जो पालंमेण्ट के किसी ऐसे एक्ट में सशोधन करते हो, या 
उसके विरुद्ध हो, जो ब्विटिश भारत में जारी हो; ; 

(ब)जों गवर्नर फी राय में हाईकोर्टो के प्रभाव को कम करते हो, 

(स) जिनके वारे में गवर्नर यह समझे फि उनके द्वारा कह्निटेन के 
प्रत्ति भेदभावपुर्ण व्यवहार ने की सम्भावना हें, 

(द) जिनके बारे में गवर्नर यह समझे कि थे एक्ट की सम्पत्ति-हरण- 
विरोधी धाराओं फे विरुद्ध जाते है, 

(य) जिनके द्वारा ज्र्मीदारो फे दायमी बन्दोबस्त में कोई परिवर्तन 
या उसका अन्त किया जाय । । 


? ज्वाएण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ ७१, पेरा १४३ । 


गवरनरो के अधिकार ७१ 


मध्यप्रान्त व बरार के -गवर्नेर को एक सास हिदायत आदेद्य-पत्र 
द्वारा इस बात की दीगई है कि जब कभी वह सध्यप्रान्त व बरार की 
धारा-सभा के ऐसे किसी बिल को मंजर करे जो बरार में भी लागू हो, 
तो उसे इस बात की घोषणा करनी होगी कि उसमें उस बिल को सम्लाद 
और निज्ञाम हेदराबाद के बीच वरार के सम्बन्ध में हुए इकरारनासे के 
फलस्वरूप ही लागू किया है । 

गवर्नरों को केवल यही अधिकार नही हे कि वे प्रान्तीय धारा-सभाओं 
के बिलो को मंजूरी दें या उन्हे नामंज़्र करे, बल्कि कई प्रकार के बिलों 

पर तो उनकी पूर्व-अनुमति मिल बिना प्रान्तीय 
'. घारा-सभा के किसी भवन में विचार भी नही हो 
सकता । उदाहरणार्थ, एक्ट की घारा १०८ उपधारा २ के अनुसार, जब- 
तक गवर्नर अपनी मर्ज़ी' से पहले अनुमति न देदे तबतक धारा-सभा के 
किसी भी भवतत सें निम्न प्रकार के बिलो या संशोपनो पर विचार भी 


पर्व-अनुमति 


नही होसकता :--- 
(अ) जो गवनेर के किसी एक्ट सें' संशोधन करते हो या उसके 
विरुद्ध 'हो 


(ब) जो गवनेर के किसी 'आडिनेस में संशोधन करते हो था उसके 
विरुद्ध हो गम ' 

(स) जो पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाले किसी एक्ट में संशोधन 
करते हो या उसके विरुद्ध हो । 

अलावा इसके किसी, बिल पर विचार करने की पू्वे-अनुमति देदेने 
का यह मतलब नही हे कि गवर्नर बाद में भी उसे मंजूर करने के लिए 
वाध्य होगे। पूर्व-अनुमति देने का नियम केवल ज्ञाब्ते के लिए है। लेकिन 
चूंकि पूर्वे-अनुमति का नियम केवल जाब्ते के लिए है, एक्ट की धारा 


च्मन 


० भारत का नया गासन-विधान 


१०९ के अन्तर्गत यह नियम भी बनाया गया हे कि प्रान्तीय घारा-सभा 
का कोई भी घिल, जो वाद में उपयुक्त सज़ूरी मिलने पर एक्ट बन चुका 
है, केवल इस बिना पर कानून-विरुद्ध नहीं. समझा जायगा कि प्रान्तीय 
घारा-सभा ने उसपर विचार करनें के लिए गवर्नर से पहले अनुमति 
नहीं ली थी । 

धारा-सभा के प्रत्येक भवन को आमतौर पर अपने ज्ञाव्ते के लिए 
नियमोपनियम बनाने का खुद अधिकार होता है । प्रान्तीय धारा-सभाओ 
फो भी यह अधिकार एक्ट की धारा ८४ के अन्त- 
गंत मिला हुआ है, लेकिन इसी घारा के अन्तर्गत 
साथ में गवनरों फो भी यह अधिकार दिया गया हैं 
कि वे भी प्रान्त की धारा-सभा के भवनों के ज्ञाब्ते के लिए अपनी मर्जी 
से नियमोपनियम बनादें । और, यदि धारा-सभा के भवनों के और गव- 
नरो के बनाये हुए नियमो में भेद होगा तो गवर्नरों के नियम ही श्रेष्ठ 
माने जायेंगे । 


प्रश्नों और प्रस्तावों 
पर कलम-तुल्हाडा 


धारा-तभा के सदस्यो के प्रइनो, प्रस्तावों और काम रोको-"-प्रस्तावो 
पर गवर्न रो का जो फलम-कुल्हाड़ा चलता रहता है, वह इन्हीं नियमों के 
अन्तर्गत गवर्नरों द्वारा लिये हुए अधिकारों के फलस्वरूप चलता हूँ । 
इन नियमों फा खुलासा आगे किया गया है, लेकिन यहाँ यह बता देना 
उपयुक्त होगा कि इन नियमो फे अनुसार वैदेश्िक नीति, देशी रियासतो, 
कबीलो फे इलाको, बहियगंत-क्षेत्र आदि कई विषयो पर धारा-सभा में कोई 
भी यहस या विचार-विमर्श तबतक नहीं.होसकता जबतक कि गवर्नर 
अपनी मर्जी से पूर्व -अनुमति न देदे । » 

घारा-सभाओ के निर्माण, संगठन और चुनाव सम्बन्धी मामलों में भी 
बहुत-से अधिकारों का प्रयोग गत्र्तर अपनी मर्जी से ही किया करेगा । 


गवरनरो के अधिकार ७ 


न्प्श 


उदाहरणार्थ, जिन ६ प्रासंतों में लेजिस्लेटिव कौं सिले स्थापित हे उनमें नाम- 
ज्ञद सदस्यों की मामज़दगी करने सें गवर्नर अपनी 
मर्जी से कास लेसकेगा । इसी प्रकार उडीसा 
की लेजिस्लेटिव असेम्बली सें पिछडी हुई जातियो 
और इलाको' के लिए जो ४ प्रतिनिधि नामज़ञद किये जाया करेगे 
उनकी नामज़्दगी करने में भी गवर्नर अपनी मर्जी से काम लेसकेगा । 
कानूनत गवर्नर इन सासलो में अपने पिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए 
बाध्य नहीं है; इसलिए अभीतक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि प्रान्तों के गवर्नर इत सासलो में अपने सिनिस्टरों से कहॉँतक 
सलाह लेगे। कॉग्रेस के सन्त्रि-पद ग्रहण करने का नि३चय होते ही सयुक्त- 
प्रान्त के गवर्नर ने फॉग्रेसी मिनिस्टरो की सलाह लिये बिना ही' संयुकत- 
प्रान्‍्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल के नामज्ञद सदस्यो की नामज्दगी फी 
घोषणा करने में जो जल्दबाजी दिखाई, उससे तो 'यही प्रतीत होता है 
कि गवर्नर इन ' सासलों में मिनिस्टरों के दखल को ज्यादा पसन्द 
नही करते । 


निर्माण सम्बन्धी 
अधिकार 


धारा-सभाओं के आस चुनाव के लिए या किसी उप-चुनाव के लिए 
तारीसें भी गवनर ही अपनी भर्ज़ी से! निश्चित करेगा । 


इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी अपराध में दो साल या दो साल से 
अधिक की सज्ञा सिलने के कारण चुनाव में नही खडे होसकते, या जो 
उम्मीदवार और चुनाव-एजेण्ट नियत संभय के भीतर चुनाव के खर्चे का 
हिसाब दाखिल न कर सकतें के कारण आगे के चुनावों में खडे होने के 
अयोग्य ठहरा दिये जाते हे, उन सबकी अयोग्यताओं को' भी एक्ट 
की धारा ६९ के अनुसार समय से पूर्व गवर्नर ही “अपनी सर्ज़ी' से दूर 
कर सकता है । पं ऐप 


ढड भारत का नया शासन-चिधान 


उपर्यकत्त विवेचन से यह न्पष्ठ हैँ कि कातून-निर्माण विभाग सम्बन्धी 
जितमें भी मुरय-मुस्य अधिफार हे उन सबका भी केन्ट्र गवर्नेर को ही 
बनाया गया हैं; लेकिन जहाँ शासन-विभाग सम्प- 
नथो अधिकारो के वारे में मिनिस्टरो को सलाह- 
कारो की स्थिति तो दी गई हैँ, वहाँ कानून- 
निर्माण विभाग सम्बन्धी अधिकारो के प्रयोग में कानूनन गवर्नर 
पिनिस्टरो की सलाह पूछने के लिए भी वाध्य नही है, यद्यपि व्यवहार 
में वे इस क्षेत्र में भी मिनिस्टरो की सलाह पर चले तो कोई रुकावट 
नहीं हू । गवर्नरों फो इस प्रकार की कानूनी स्थिति प्रदान करने का कारण 
यह दिखाई देता हैँ कि शासस-विभाग में सार्के के परिवर्तत करने का 
अधिकार पालंमेण्ट ने मिनिस्टरों और घारा-सभाओ फो देना उचित नही 
समसा है, क्योकि यह वात स्पष्ट है कि शासन-विभाग में साकें का 
कोई भी परिवर्तेन तवतक नहीं होसकता जबतक कि शासन-विभाग 
से सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों में ही आमूल परिवर्तत न कर डाला जाय । 
इसलिए नई योजनाओ, नये प्रोग्रामो और नई नीतियो को कार्य-रूप में 
परिणत करने के लिए मिनिस्टरो फो गवर्नेरो का ही मुंह ताकना पडेगा। 


गवनर और 
मिनिस्टर 


विशेष परिस्थितियों के अधिकार 

गवर्नरों के जितने अधिकारों का अभीतक वर्णन किया गया है, 
ये आमतौर पर ऐसे अधिकार है जिनका प्रयोग वे साधारण परिस्थितियों 
में किया फरेगे । लेकिन उनके कुछ अधिकार ऐसे भी हूँ जिनका प्रयोग 
वे विज्ञेप परिस्यितियों में ही कर सकेगे । ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी 
ने उन्हे विशेषाधिकार! कहा है। लेकिन हमारे ख्याल में विशेषाधिकार 
तो गवरनरों को मिले हुए सभी अधिकार है, क्योकि उत्तरदायी शासन- 
पद्धति में गवर्नर का छोटा-सा अधिकार भी वस्तुत उसका विशेषाधिकार 


' गवनेरों के अधिकार छ्ण्‌ 


ही हैं। अतः हम इन्हे गवर्नरों* के विज्ेष परिस्थितियों के अधिकार 
कहेगे; जोकि इस प्रकार ह--( १ ) आड्डिनेसो के ज़रिये शासन करना; 
( २ ) प्रान्तीय धारा-सभा को उपेक्षा करके खास अपने अधिकार से 
एक्ट बनाना; ( हे ) धारा-सभा द्वारा खर्चे की सजूरी न मिलने पर भी 
खर्च करने की आज्ञा जारी कर देना; -ओर ( ४ ) मिनिस्टरो के हृष्थ 
से सब महकसे अपने हस्तगत करके प्रान्तीय धारा-सभा को भी भग कर 
देना तथा प्रान्तीय रवराज्य का खात्मा कसके -तोव साल के लिए 
गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट का भी अमल स्थगित करके शासन के सारे 
अख्तियारात खुद लेलेना । 


एक्ट की धारा ८९ के सातहत, “यदि किसी समय गवर्नर को यह 
विश्वास 'होजाय कि परिस्थिति ऐसी होगई हे कि उसे अपने उन कत्तेंव्यो 
की पूत्ति के लिए, जिनके लिए कि एक्ट में उसे 
अपनी भर्जी!' और अपना विवेक काम में छाने 
के लिए कहा गया है, तुरन्त कारंवाई करनी चाहिए, तो-वह ऐसे आ्डिनेस 
जारी कर सकेगा जो उसे उस परिस्थिति में उपयुक्त प्रतीत हों। 

“इस धारा के अन्तर्गत जारी किये हुए किसी भी आर्ड्नेस की 
अवधि ६ महीने तक होगी, लेकिन दूसरे आ्डिनेस द्वारा उसे फिर 
६ महीने के . लिए बढाया जा सकेगा । 


गवर्नरों के आडडिनेस 


“इस आडडनेसो का कानून में वही स्थान होगा जोकि प्रान्तीय 
धारा-सभा द्वारा पास किये गये उस एक्ट का होता है जिसे गवर्नर या 
चाइसराय हारा “उपयुक्त मंजूरी सिल 'चुकी हो । लेकिन आरडनेस के 
ज़रिये गवनेर कोई ऐसा फानून बनाये जो प्रान्तीय धारा-सभा के 
अधिकार-क्षेत्र के बिलकुल बाहर हो, तो उस हृदतक आइडिनेस कानून- 
विरुद्ध समझा जायगा ४ ह 


कप 


 च 
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८] 


/इस प्रकार जारी किये गये आड्िनिसो को सम्राट उसी प्रकार रद 
फर सफ़ेगे जिस प्रकार कि वे प्रान्तीय धारा-सभाओ के एफ्टो को फर सकते 
हैं, और गवर्नर भी जब चाहे तब उन्हे वापस लेसकेगा । 

“पदि गवर्नर किसी आड्िनेस के ज़रिये पिछले किसी आडिनेस की 
प्रियाद को और बढाना चाहेगा, तो उसे उसकी सूचना वाइसराय के 
ज्रिये भारत-मन्त्री को देनी होगी और भारत-मन्त्री का यह फर्ज़ होगा 
कि वह उस आडिनेस फी प्रतियाँ पालुंमेण्ट फे दोनो भवनों के सामने 
पेश दारे । 

“गवर्नर इस घारा फे अन्तर्गत आड्डिनेस जारी फरते समय अपनी 
मर्जी से फाम लेगा, लेकिन जबतक वह वाइसराय फी मजूरी न लेलेगा 
तबतक आडिनेस जारी न फरेगा। वाइसराय भी अपनी मजूरी देते 
समय “अपनी मर्जी” से फाम छेगा। 

“गवर्नर फी राय में यवि वाइसराय से पहले मजूरी लेलेना सम्भव 
न हो, तो वह वाइसराय फी मजूरी के वगर भी आ्डिनेस जारी कर सकेगा। 
लेकिन उस हालत में, वाइसराय अपनो मर्ज़ी' से उसे यह भादेश दे 
सकेगा कि आड्डिनेस वापस लेलिया जाय और तब गवरनेर के लिए आ्डि- 
नेंस फो वापस लेलेना छाज़िमी होगा ।* 

यह ध्यान रखने की बात है कि 'प्रान्तीय स्वराज्य' से पहले आड्डिनेस 
जारी करने का अधिकार केवल बाइसराय फो था और वही प्रान्तो या 
सारे ब्रिटिश भारत के लिए आडिनेस जारी फर सकता था, लेकिन 
'ध्रान्तीय स्वराज्य'ं के अमल में आते ही यह अधिकार गवर्नरोीं तक को 
देदिया गया हूँ । 

इस पघतिलसिले में यह भी जानना ज़्ररी हैँ कि इस धारा के 

अन्तर्गत गवर्नर अपने प्रान्त की घारा-सभा की सजूरी लेने या उसकी 


गवर्नरो के अधिकार ७७ 


सलाह लेने तक के लिए वाध्य नहीं ,हे, और यदि धारा-सभा का कोई 
सदस्य आर्डिनेस, में रहोबदर करने के, लिए कोई बिल पेश करना 
चाहे तो उसपर भी कोई विचार तबतक नहीं होसकता जबतक कि 
पहले गवर्नर अनुमति न देदे । 
एपट की धारा ८८ के द्वारा गवर्नर को यह भी अधिकार दिया 
गया हैँ ,कि यदि रिसी समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाय कि खास 
उसके सिनिस्टर ही यह उपयुक्त समझने हरूगे कि 
आडिगेय इस समय आड्डिनेस जारी करना ज़रूरी है, तो 
जे वह उनकी सलाह पर भी आडनेस जारी कर 
सकता है । इस प्रकार जारी किये गये आड्डिनेसो को हम “मिनिस्टरों के 
आइडिनेस' कहेगे, हालाकि कानूनन वे गवर्नरो के नाम से ही जारी 
किये जायेंगे । एक्ट की धारा ८८ में उनका इस प्रकार विधान किया 


मिनिस्टरो के 


गया हेः-- 

“यदि किसी ऐसे वक्‍त जब क्िि प्रान्त की धारा-सभा का अधिवेशन 
न होरहा हो, गवर्नर को यह विश्वास होजाय कि परिस्थिति ऐसी हो 
गई है कि उसे तुरन्त कारंबाई करनी चाहिए, तो वह ऐसे आड्डिनेस 
जारो कर सकेगा जो उसे उस परिस्थिति में उपयुक्त प्रतीत हो (” 

इस भाषा से यही प्रतीत होता है कि गवर्नर इस घारा के अन्तर्गत 
आमतौर पर सिनिस्टरो की सलाह पर ही काम करेगा, लेकिन उसे कई 
हालतो में अपने मिनिस्टरों की सलाह पर असल करने से इन्कार करने 
का भी अधिकार होगा। आडईिसेस जारी करने की सिनिस्टरो की 
प्राथना को गवर्नर निम्त हालतो सें दामजर कर सकेगा:-- 

(१) उसके जारी करने से उसकी किसी खास ज़िस्सेदारी' के 
पालन सें बाधा पड़ती हो; या | 


च्ध 


की घर हि ु 
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(२) उसके द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाय कि जिसको ख़ास 
प्रान्तीय धारा-सभा पास करना चाहे तो उसमें भी तत्सम्बन्धी बिल पर 
बिना गवर्नर या वाइसराय की पूर्व-अनुमति के विचार न होसकता हो । 


इन दोनो हालतो में गवर्तर को अपने विवेक” से काम फरने का 
अधिफार होगा, यानी उसे उपयुक्त प्रतीत हो तो आ्डनेस जारी करे 
और उपयुक्त प्रतीत न हो तो न भी करे । लेकिन, धारा ८८ में कहा 
गया हैँ कि, “यदि इन आइई्िनेसो में कोई आडिनेस ऐसा हो कि उसे 
बिल के लप में प्रान्तीय घारा-सभा से पास कराने के पहले बाइसराय 
को मजूरी लेना ज़रूरी हो, या यदि इन आइईडिनेसो में कोई आडडिनेस 
ऐसा हो कि यदि उसे बिल के रूप में प्रान्तीय धारा-सभा से पास कराया 
जाय तो गवर्नर उस बिल को खुद मजूर करने के बजाय वाइसराय की 
मज्री के लिए भेजना उचित समझे, तो इन दोनो हालतो में गवर्नर 
बाइसराय से पहले सजूरी लिये बिना आड्डिनेस जारी न कर सकेगा ।” 


धारा ८८ के अन्तर्गत मिनिस्टरों की सलाह पर जारी किये गये 
आईउिनेसो और धारा ८९ के अन्तर्गत स्वय गवर्नरों द्वारा जारी फिये गये 
आईडिनेसों में एक बडा भेद यह भी है, कि जहाँ गवर्नरों के आ्डनेस 
उन सब विपयो के बारे में जारी किये जा सकते हे जो नये एक्ट में 
'प्रान्तीय सुची' या सम्मिलित सूची' में शामिल है, वहाँ मिनिस्टरो के 
आईश्निस सम्मिलित सूची” वाले विपयो के बारे में तब ही जारी किये 
जा सकेगे जब किवचे केन्द्रीय कानूनों के विरुद्ध न हो। साथ हो, 
धारा ८८ फे अन्तर्गत जारी किये गये आडडिनिस के लिए यह भी 
जल्री हूँ कि प्रान्तीष धारा-सभा का अधिवेशन शुरू होते ही उसकी 
प्रतियाँ उसमें पेश की जायें । प्रान्तीय घारा-सभा के प्रथम भवन अर्थात्‌ 
लेजिस्लेटिव असेम्बली का अधिवेशन प्रारम्भ होने के वाद वह आई्डिनेंस 


हि 


गवनेरो के अधिकार ७ 


ज्यादा-से-ज्यादा ६ सप्ताह तक कायम रह सकता है । और इस असें में यदि 
असेम्बली आ्डिनेस को रद करने का प्रस्ताव पास करदे और बाद सें उस 
प्रस्ताव को प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौसिल भी मंजूर करले, तो लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के प्रस्ताव के पास होते ही वह आ्डिनेस रद समझा जायगा । 
जिन प्रान्तो में लेजिस्लेटिव कौंसिले नही है उन प्रान्तो में लेजिस्लेटिव 
असेम्बली द्वारा प्रस्ताव पास होते ही ऐसा अशडिनेंस रद होजआयगा । 

इस सम्बन्ध में यह बात गोर करने की है कि धारा ८८ के सातहत 
आडिनेस जारी करने के बाद यदि सूरूभर तक भी प्रान्तीय धारा-सभा 
का अधिवेशन न बुलाया जाय तो धारा ८८ के मिनिस्टरो के आ्डिनेस 
बाकायदा सालभर कायम रह सकते है, जबकि धारा ८९ के गवर्नरो के 
आडिनेस पहलेपहल ६ महीने के लिए ही जारी किये जा सकते है । 


मिनिस्टरो के आ्डिसेसो और गवर्नरों के आड्डिनेसो में समानता 
यह है कि सिनिस्टरों के आड्इिनेसो को भी सम्ताट प्रान्तीय धारा-सभा 
के एकक्‍्टो की भाँति रद कर सकते है और दोनो ही किसी भी समय 
वापस लिये जा सकते हें। 

आईडिनेस जारी करने के अलावा गवर्नर को धारा-सभा की तरह से 
एक्ट पस फरदेले का भी अधिकार हे। जहाँ आर्डिनेस कुछ खास अवधि के 
लिए पास किये जा सकते है, गवर्नेरो के ये एक्ट 
बिना किसी सियाद के उसी प्रकार पास किये जा 
सकेगे जिस प्रकार धारा-सभाओ के एक्ट पस किये जाते हे। पुराने 
गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट सें भी इसी प्रकार का एक अधिकार गवर्नर 
को था, लेकिव उस अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता था जब 
कि पहले गवर्मर या प्रान्तीय सरकार किसी कानून को प्रान्तीय धारा- 
सभा से पास कराने में असफल होजाय, जबकि नये एक्ट में गवर्नर के 


गवनंरो के एक्ट 


् 
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लिए यह भी लाजिमो नहों है कि वह पहले धारा-सभा की राय लेले । 
गवर्नर फो यह अधिकार एक्ट की धारा ९० फे मातह॒त दिया गया हैं, 
जो उस प्रकार है “-- 

“अगर फिसी समय गवर्नर को अपने उन कर्तंव्यों की पूत्ति के लिए, 
जिनके लिए एक्ट में उसे अपनी मर्जी या अपना विवेक फाम में लाने 
के लिए फहा गया है, यह प्रतीत हो क्वि और कानूनो का बनाना आवश्यक 
है, तो वह घारा-सभा के भवनों को सन्देश द्वारा यहु समझाकर कि किन परि- 
स्थितियों की वजह से और फानूनो का बनाना ज्रूरी होगया है, या तो 

(अ) फौरन ही गवर्नर के एक्ट फी शबल में ऐसे कानून को पास 
फरदे जिसे वह जरूरी समझें; या 

( व ) अपने सन्देश के साथ उस कानून का ससविदा, जिसे 
वह ज़्ररी समझता हो, धारा-सभा के भवनों को भेज दे । 

“यदि बहु फौरन एफ्ट पास करने के बजाय केवल बिल का समसबिदा 
ही घारा-सभा को भेजना ठीक समझे, तो उसे एक महीना गुज्ञर जाने के 
थाद यह अधिकार होगा कि उस बिल को, जिसे उसने मसविदे के तोर 
पर घारा-सभा में भेजा था, या तो उसी शवल में या कुछ सशोधनो के 
साथ गवर्नर के एक्ट के तौर पर पास करदे। लेकित ऐसा करने से पहले 
उसे धारा-सभा के भवनों के उन प्रार्यना-पत्रों पर गौर करना भी 
लाज्षिमी होगा जो उसके पास उस एक महीने के भीतर-भीतर उस बिल 
के बारे में या बिल में सशोधन करने की खातिर भेजे जायें । 

“कानून में गवर्गरों के एक्टो का भी वही स्थान समझा जायगा, जो 
प्रान्तीय घारा-प्तभा के एम्दो का समझा जाता हैं, लेकिन यदि गवर्नर के 
एक्ट में कोई ऐसी दात हो जो प्रान्तीय धारा-सभाओ के अध्किार-क्षेत्र 
से बाहर हो, तो वह एक्ट उस हृदतक कानून के जिलाफ समझा जायगा ।* 


£ जो 
है 


गवर्नरों के अधिकार 


हर 


इस सिलसिले में यह वता देना भी ज्रूरी हैं छू. पुरासे- गंवर्सेण्ट 
ऑफ़ इण्ठिया एक्ट सें गवर्नरों को इस प्रकार कानून बनाने का जो 
अधिकार था वह केवल उन विषयो के लिए था जो मॉग्टफोर्ड-युग सें 
'पुरक्षित विषया कहलाते थे। इस प्रकार तत्कालीन हस्तान्तरित विपयो 
से सम्बन्ध रखनेवाला कोई कानून गवर्नर पास नहीं कर सकते थे । 
लेकिन अब गवर्नरो को प्रान्तीय और सम्मिलित” सब विपयो के एक्ट 
पास करने का अधिकार होगा । 
गवर्नरों के आउिडिसो की तरह गवर्नरों के एक्टों की प्रतियाँ भी गव- 
नरो को घाइसराय के ज़रिये भारत-मंत्री के पास भेजना लाज़िसी हैँ और 
भारत-मन्त्री का फर््ञ है कि वह उन्हे पा्ंमेण्ट के दोनो भवनों सें पेश करे । 
गवर्नरो के आ्डिनेसो की भांति गवर्नरों के एक्ट जारी करने में भी गव- 
नर फो अपनी सर्जी' से काम करने के लिए कहा गया है, यानी वह अपने 
मिनिस्टरों को सलाह पुछने या उसे मानने के लिए वाध्य न होगा। लेकिन 
हरेक एश्ट जारी फरने से पहले उसपर वाइसराय की मजूरी लेलेना ज़रूरी 
होगा और दबाइसराय भी मंजूरी देने में अपनी मर्जी से काम लेगा। 
धारा ८० फे अन्तर्गत गवर्नर को यह अधिकार हे कि यदि प्रान्त 
की लेजिस्लेटिव असेग्बली बजट की किसी मद में काट-छाँट करदे या 
न ५8 सद को विलकुल ही नामंजूर के करदे, और 
गवनर यह समझे कि उसकी खास ज़िस्मेदारियों 
का ठीक-ठीक पाऊन करने के लिए यह ज़रूरी है कि असेम्बली की फाट- 
छांद फो मंजूर न किया जाय, तो उसे यह हुपम जारी करने का अधिकार 
होगा कि असेम्बती के फैसले के बावजूद उसी प्रकार खर्च किया जाय 
ज्ञिस प्रयार द्वि बजट में पहले प्रस्ताव फिया गया था। 


किकात 


योतो प्राय उपर्यक्ष सभी पिशेषाधिषार मसाधारण आपत्ति- 


ी। 


2 थे 


८२ भारत का नया शासन-विचान 


जनक हूँ; लेकिन बह विज्येषधिकार तो इन सबसे बाज्जी लेजाता है, जो 

एक्ट की धारा ९३ के अन्तर्गत दिया गया है । 

शासत-विधान का भग 
वह इस प्रकार है :--- 

यदि किसी समय गवर्नर को यह विश्वास होजाय कि ऐसी परि- 
स्थिति पैदा होगई है कि प्रान्त का शासन एक्ट की योजना के अनुसार 
नहीं चलाया जा सकता, तो वहु एक घोषणा-पत्र के ज़रिये 

( भ ) इस बात की घोषणा कर सकता हैँ कि वह अपने इन-इन 
अधिकारों का प्रयोग, जिनका कि उल्लेख उस घोषणा-पत्र में होगा, 
अपनी सर्जी से ही करेगा; और 

(व ) प्रान्व की और किसी भी सत्ता के सब या कुछ अधिकारों 
फो अपने हाथ में छेसक्ता है । 

“घोषणा-पत्र के ज़रिये उसे यह जताने का भी अधिकार होगा कि 
प्रान्तीयप विधान से सम्बन्ध रखनेवाली एक्ट की कौन-कौनसी धाराओं 
फो उसने स्थगित कर दिया है। लेकिन वह इस प्रकार न तो हाईकोर्ट के 
किसी अधिकार को अपने हाथ सें लेसकेगा, और न हाईकोर्ट से सम्बन्ध 
रसनेयाली एक्ट की किसी घारा को ही स्थगित कर सकेगा। 

“पवर्नर को किसी भी समय अपने घोषणा-पत्र में रद्दोबदल करने 
या उसे वापस लेने का भी अधिकार होगा। 

“इस प्रकार के हरेक घोषणा-पत्र की नकहू फोरन भारत-मन्त्री के 
पास भेजी जायगी, जो उसे पार्लमेण्ट के दोनो भवनों के सामने रक्लेगा । 
गवर्नर इस प्रकार का कोई घोषणा-पत्र तवतक नहीं निकालेगा जबतक 
कि वह वाइसराय से पहले मजूरी न लेले । और इस मामले में गवरनेर व 
वाइसराय दोनो को अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार होगा । 

“पहुलेपहुल यह घोषणा-पत्र ६ महीने के लिए जारी होगा। छेकिन- 


गवन रो के अधिकार ८३रे 


अगर पालंमेण्ड के दोनो भवन चाहे तो वे इसकी अवधि को जब चाहे 
तब प्रस्ताव पास करके एक-एक साल के लिए और बढ़ा सकते है; 
अलबत्ता इस प्रकार कोई भी घोषणा-पत्र तीव साल से ज्यादा समय के 
लिए ज्ञारी न रदखा जा सकेगा। 

“घोषणा-पत्र द्वारा इस प्रकार शासत-विधान भंग कर दिये जाने पर _ 
यदि गवर्नर प्रान्तीय धारा-सभा के कानन बचाने के अधिकारो को अपने हाथो 
में लेले, तो इस दर्भियान जो कानून गवर्भर हारा बनाये जायेंगे वे घोषणा- 
पत्र की अवधि के खत्म होने के बाद भी दो साल तक जारी रह सकेगे । 

गवर्नर के इस विशेषाधिकार के बारे सें कोई टिप्पणी करना व्यर्थ 
हैं। क्योकि यह अधिकार जितनी व्यायक्र भाष्य में गवर्नरों को दिया गया 
है, वही इस अधिकार की सबसे बढ़िया टिप्पणी है । 

तये विधान सें गदनेरो का वास्तविक स्थान दया होगा, इसके बारे 

गवर्रों का. में हस ज्वाइण्ट पालंसेण्टरी कसेटी की रिपोर्ट का 

वास्तविक महत्व एक उद्धरण देते हैं :-- 

“बह बात स्पष्ट हैँ कि प्रान्तो में उत्तरदायी शासन-पद्धलि का सफल 
होना बहुत-कुछ गवनेरो के व्यक्तित्व और अनुभव पर निर्भर करता है । 

' नये विधान में जो कुछ उन्हें करना पडेया वह उससे कम 

कीसती या कस महत्व का नही होगा जो कि अभीतक उन्होने किया है ।”' 

इसपर से जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जासकता हूँ, वह यह है 

कि चूँकि गवनेर ब्रिटिश सापम्षाज्यवादी मशीन का ही एक पूर्जा हे, इसलिए 

नये विधान में गवनरो का वास्तविक महत्व इसीमें हुँ कि वे ब्रिहिशि 

पालंसेण्ट और ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट के तौर पर भारत में ब्निटिश 
हितो को रक्षा कहाँतक करते है । 

१ ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ ५७, पैरा १०२ । 


मिनिस्टर 


उत्तरदायी शासन का मूल सिद्धान्त--जैसा कि इंग्लंण्ड और ब्रिद्शि 
साम्राज्य फे आस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका आदि उपनिवेशो में आजकल 
माना जाता हे--यह है कि अधिकार चाहे किसी 

02000 32380 के नाम पर हो, उनका प्रयोग जनता के उन चुने 
हुए प्रतिनिधियों की सलाह पर ही किया जा 

सकता हूँ जिनका कि उस देश या प्रान्त की धारा-सभा में बहुमत हो। 
इस प्रकार सलाह देने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैँ उन्‍्हींका 
नाम मिनिस्टर है। सम्राद्‌, गवर्नर-जनरल या गवर्नरो को अपने मिनिस्टरो 
की सलाह के विरुद्ध काम करने का अधिकार दो ही हालतो में होता 
हैं। इनमें पहली हालत तो यह हैँ कि मिनिस्टर धारा-सभा का विश्वास 
सोदें और घारा-सभा उनमें अपने अविश्वास को निश्चित रूप से प्रकट 
करदे; और दूसरी वह है जब घारा-सभा का तो मिनिस्टरो में विश्वास 
हो लेकित सम्राट, गवर्नर-जनरल या गवर्नर का यह निश्चितत मत हो कि 
देश मिनिस्दरों की नीति के खिलाफ होगया है । इनमें से पहली हालत में 
मिनिस्टरो को इस्तीफा देना पड़ता है और उनकी जगह घारा-सभा के वे 
सदस्प नियुक्त किये जाते हे जिनका धारा-सभा में बहुमत हो | हाँ, यदि 
मिनिस्टरो को यह विश्वास हो कि देश उनके साथ हूँ, तो उन्हे सम्राट, 
गवर्नेर-जनरल या गवर्नर से यह प्रार्थना करनें का अधिकार होता है कि 
घारा-सभा को भंग करके नया चुनाव किया जाय, ताकि यह ठीक-ठीक 


बे 


मिनिस्टर ८५ 


निश्चित होजाय कि देश मिनिस्टरों के साथ हैँ या धारा-सभा के । यदि 
चुनाव के बाद धारा-सभा में सिनिस्टरो के समर्थकों का बहुमत हो, तो 
यह समझा जाता हैं कि देश मिनिस्टरो के साथ है; उस हालत में सम्राद, 
गवर्नर-जनरल या गवर्नर को अपने पुराने मिनिस्टरो को सलाह पर 
चलना लाज्ञिमी होजाता है| लेकिन यदि चुनाव के बाद धारा-सभा में 

सिनिस्टरो के समर्थवों का अल्पमत रहे और मिनिस्टरों के विरोधियों 
का बहुमत हो, तो पुराने मितिस्टरो को इस्तीफा देना पड़ता हे और 
उनकी जगह वे व्यक्षि सिनिस्टर नियुक्त किये जाते हे जिनका धारा- 
सभा में बहुमत हो; उस हालत सें सम्लाट्‌, गवर्नर-जनरल या गवर्नर फो 
अपने नये सिनिस्टरो की सलाह पर चलना लाज़िमी होजाता हैं । दूसरी 
हालत में भी धारा-सभा को भंग करके और नये चुनाव की आज्ञा देकर 
इस बात का फेसला किया जाता है कि देश वास्तव में मिनिस्टरों के साथ है 
या नही । यदि नये चुनाव के बाद भी मिनिस्टरो के समर्थकों का धारा-सभा 
में बहुमत रहे, तो मिनिस्टरों की सलाह पर ही काम किया जाता हैं; 

लेकिन यवि नये चुनाव के बाद मिनिस्टरो के समर्थकों का धारा-सभा में 
बहुमत न रहे और दूसरा कोई दल सस्‍न्त्रि-मण्डल बनाने फो तेयार हो, तो 
पुराने सिनिस्टरो को इस्तीफा देना पड़ता है और उनकी जगह वे व्यक्ति 
मिनिस्टर नियुक्त किये जाते है जिनका नई धारा-सभा सें बहुमत हो। उस 
हालत में सपम्माद्‌ू, गवनेर-जनरल या गवर्नर को अपने इन नये मिनिस्टरों 
की सलाह पर चलना लाज्िमी होजाता है। तीसरी और कोई हालत 
ऐसी नहीं हे जिप्रमें सम्माद्‌, गवनेर-जनरल था गवर्नर को मिनिस्टरों 
की सलाह के विरुद्ध काप्त करने का अधिकार हो । 


इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक उत्तरदायी 
शासन-पद्धति के अनुसार सम्राट, गवर्नर-जनरल था गवनेर अपनी 


<६ भारत का नया शासन-विधान 


ज्षिम्मेदारो पर तो किसी अधिकार का प्रयोग कर ही नहीं सकते | उन्हे 
सदा किसी-न-किसी मिनिस्टर को सलाह पर ही कास करना पडेगा। 
अगर वे समझें कि मिनिस्टरो से धारा-सभा का विश्वास नहीं रहा है तो 
वे अपने मिनिस्टरो को बदल सकते हे, और यदि वे यह समझें कि 
मिनित्दरों और धारा-सभा दोनो में ही देश का विश्वास नहीं रहा हैं 
तो धारा-सभा का नया चुनाव कराके इस वात का फंसछा करा सकते 
हुँ कि वास्तव में देश किसके साय है, लेकिन उन्हे काम करना पडेगा 
क्िसी-न-फिसी मिनिस्टर की सलाह पर ही । 


इस प्रकार उत्तरदायी शासन-पद्धति में मिनिस्टर का स्थान बडी 
ज़िम्मेदारी का ओर बडा महत्वपुर्ण होता है । लेकिन ब्रिटिश राजनीततिज्ञो 
के इस दावे के बावजूद कि उन्होनें प्रान्तो में प्रान्तीय स्वराज्य के 
साय-साय उत्तरदायी शासन-पद्धति भी स्थापित की है, घये विधान में 
मिनिस्टरों को उतना महत्व नहीं दिया गया है । 

एक्ट णी घारा ५१ उयवारा १ के अन्तर्गत मन्च्रि-मण्डरू ( अर्थात्‌ 
मिनिस्टरों ) की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को दिया गया हैं और 
इसी धारा की उपधारा ४ के अनुसार मिनिस्टरो 
की नियुवित में गवर्नर को अपनी मर्जी से काम 
करने का अधिकार दिया गया है । दूसरे शब्दों में, 
मिनिस्टरों की नियुवित के मामले में काननन गवर्नर किसीकों सलाह 
ढेने या मानने के लिए वाध्य नही होगा । हाँ, भआादेश्न-पत्नों की धारा ८ 
में इस सम्बन्ध में फुछ महत्वपुर्ण आदेश गवर्भरों को दिये गये हैँ, जो 
इस प्रकार है :-- 


मिनिस्टरो की 
नियुक्ति 


“अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनके 
चुनाव में हमारा गवर्नर मिम्न विधि को अपनाने की ज्यादा-से-ज्यादा 
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कोशिश करेगा; यावी उस व्यक्ति से सलाह-महशविरा करके जो उसकी 
राय में प्रान्तीय धारा-सभा सें दृढ़ बहुमत रखता हो, उन ध्यक्तियों को 
नियुक्त करेगा (जिनमें यथासस्भव खास-खास अल्पसंसुयक जातियों के 
सदस्य भी दासिल हों) जो संयुक्त रूप से धारा-सभा का सबसे अच्छी 
तरह विद्ववास प्राप्त कर सकते हो । ऐसा फरते समय हमारा गवर्नर इस 
बाद का भी सदा खयाल रकलेगा कि सिनिस्टरो सें संयुक्त उत्तरवायित्व 
की भावना को बढ़ाना आवश्यक है । 


आदेशा-पत्नों की इस धारा के अनुसार यद्यपि गवर्मरों के लिए यह 
लाज़िमी है कि वे धारा-सभा की उस पार्दी के नेता से ही सलाह- 
भशविरा करके संत्रि-सण्डल फा निर्माण करे जिसका धारा-सभा में 
बहुमत हो, फिर भी गवर्भर आदेश-पत्र की इस आज्ञा को भंग करे तो 
कोई ऐसा कानूनी ज़रिया नहीं हैं कि जिससे उनको ऐसा करने के लिए 
बाध्य किया जा सके । कानूनन अवश्य गवर्नर का यह फर्ज हैँ फि यह 
आदेद्-पन्नो फे आदेशों का भी ठीक उसी तरह पालन करे जिस तरह 
कि वह पा्ंसेण्ट के किसी एक्ट की घाराओ का करता हैँ, लेफिन आदेदा- 
पत्नो के आदेशों के बारे में यह विचिन्न बात हे कि उनके पालन में बह 
केवल सपाट के प्रति ही उत्तरदायी समझा जाता है; सम्माद के अलावा 
और कोई अधिकारी या अदालत गवर्नरों को आदेश-पतन्नो के आदेशों के 
विरुद्ध काम करने के कारण दोषी या अपराधी नही ठहरा सकते । इसी 
प्रकार हालाँकि आदेश-पत्र सें गवर्तरों को यह आदेश दिया गया है कि 
वे अपने सिनिस्टरों सें संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहन 
दें, लेकिन यदि गवर्नर इस आदेश के विरुद्ध आचरण करने लगें तो उन्हे 
किसी कानूनी ज्ञरियें से रोका नहीं जासकता। 


सल्द्रि-मण्डल के निर्माण के बारे में आमतौर पर प्रचलित प्रथा यह 


८८ भारत का नया शासन-विधान 


है कि प्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्वली के आम चुनावो के बाद गवर्नर उस 
पार्टी के नेता को मन्त्रि-सण्डल बनाने का निमन्त्रण 
देता ह जिसका कि धारा-सभा में बहुमत हो। यदि 
वह नेता उस निमन्‍त्रण को स्वीकार करले और 
मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए तेयार होजाय, तो उससे मिनिस्टरों के 
नाम पेश फरने के लिए कहा जाता है और गवर्नर की सजूरी के 
बाद उन्हे गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाता है । इस प्रकार जो ब्यक्ति 
मत्रि-सण्डल बनाता हैँ वह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रीमी- 
यर याती प्रधान-मंत्री के नास से प्रसिद्ध होता हैं; बाकी सब सिनिस्टर 
या मनन्‍त्री कहलाते हे । लेकिन कोई भी मिनिस्टर सरकारी काम तब- 
तक नहीं सम्हाल सकता जबतक कि वह सम्लमाद की बफादारी फी 
भौर दूसरी उन हापथो को गवनेर या गवर्नर द्वारा नियुक्त किसी 
भनन्‍्य व्यक्ति के सामने न लेले जिनका कि गवर्मरों के भादेश-पत्रो 
में उल्लेख फिया गया हैँ । मिनिस्टरो फे काम का बेंटवारा भी गवर्नर 
आमतौर पर प्रधान-मत्री फी सलाह से ही फरता है, हालाँफि इस मामले 
में भी एक्ट फी धाराओ के अन्तर्गत उसे अपनी मर्जी से चलने का 
अधिकार हैँ । आमतौर पर प्रत्येक मिनिस्टर के ज़िम्मे प्रान्तीय शासन- 
विभाग के कुछ महकसे कर दिये जाते हे और मिनिस्टरो को अवसर उन 
महकमो के मिनिस्टर के नाम से ही सम्बोधित किया जाता हैं । 


मव्रि-मण्डल का 
निर्माण * प्रचलित प्रया 


मत्रि-मण्डल के सदस्यो का चुनाव करने का काम फुछ कस मुद्ठिकल 
नहीं है। इस काम में गवनर द्वारा आमत्रित व्यक्ति को कई दिफ्कतो 
फा सामना करना पद्धता हैं। इसकी वजह यह है कि जगहे तो अक्सर 
फम होतो है और सनन्‍्तुष्ठ करना पड़ता हैं ज्यादा छोगो को। इसके 
अलावा भारत में साम्प्रदाधिक तिनिधित्व की एक दिक्कत ओर है; 


हि 


मिनिस्टर 


गवर्मर के आदेश-पत्रो में यह बात बिलकुल स्पष्ट करंदी गई है कि 
संन्रि-मण्डल में यथासस्थव प्रत्येक अल्पसंस्थक जाति के सदस्य भी 
शामिल किये जायें । 

प्रत्येक मिनिस्टर के लिए प्रान्त की धारा-सभा का सदस्य होना 
आवद्यक है । यदि कोई मिनिस्टर रूगातार ६ महीने तक प्रान्तीय धारा- 
सभा के किसी भी भवन का सदस्य न रहे, तो उसे सिनिस्टरी के ओहदे 
से स्वत, अलग होजाना पडेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी के 
नेता को मंत्रि-सण्डल बनाने के लिए बुलाया जाता है उस पार्टी का 
कोई प्रमुख सदस्य चुनाव में हार जाता है। यदि उस सदस्य को 
मंत्रि-सण्डल में लेता आवश्यक समझा जाय, तो यह तजवीज़ की जाती है 
कि उसे मिनिस्टर तो नियुक्त कर दिया जाय लेकिन ६ महीने के अन्दर- 
अन्दर किसी निर्वाचन-क्षेत्र से उसका चुनाव होजाय। ऐसा करने के लिए 
धारा-सभा के किसी सदस्य को, जो उस पार्टी का भी सदस्य हो, इस्तीफा 
देने के लिए तैयार किया जाता है और उसके इस्तीफ़ा देने पर नया 
चुनाव होता है। यदि वह मिनिस्टर ६ महीने सें किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र 
से न चुना जा सके, तो ६ महीने के समाप्त होने पर उसे सिनिस्टरी 
का चाजं दे देता पड़ता है । 


संत्रि-सण्डल के सदस्य आमतौर पर उसी पार्टी सें से लिये जाते हें 
जिसका कि धारा-सभा में बहुमत होता है । इस पद्धति का स्वाभाविक 
परिणास यह होता है कि मंत्रि-सण्डल अपने हरेक काम के लिए संयुक्तरूप 
से धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी समझा जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा 
भी होता हे--जसा कि पंजाब, बंगाल और आसाम आदि प्रान्‍्तों में पहले 
चुनावों के बाद हुआ--कि धारा-सभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत 
नही होता । ऐसी परिस्थिति में मंत्रि-सण्डल बनाने के लिए गवर्नर को 
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उस दल के नेता फो निमंत्रण देना पड़ता है जो दूसरे दको के सहयोग से 
सत्रि-मण्डल का निर्माण कर सके। इस प्रकार बनाये गये सत्रि-सण्डलो 
को अक्सर सयुक्ष या गंगा-जमुनी मत्रि-सण्डल ( 004067 ाशाआाए ) 
कहते है । लेकिन इस प्रकार का मन्नि-मण्डल किसी एक नीति पर नही 
चल सकता, क्योंकि उसके सदस्यो के ध्येय और उद्देश्यों में समानता 
कभी आ हो नहीं सकती । 

मिनिस्टरो के सयुक्त उत्तरदायित्व के लिए प्रधान-मन्त्री का होना 
बहुत हो आवश्यक हैँ । इसके लिए प्रधान-मत्री ही मिनिस्टरों की कौंसिल 
का प्रधान और शासन का वास्तविक अध्यक्ष होना 
चाहिए, ताक्षि प्रत्येक मिनिस्टर प्रधान-सन्नी को ही 
अपना सुखिया समझे। लेकिन एक्ट की धारा ५० 
उपधारा २ के अन्तर्गत गवर्नर को अपनी मर्जी! से मिमिस्टरो की 
कॉसिल' का सभापतित्व करने का अधिकार होगा। इसके अलावा 
शासन का वास्तविक अध्यक्ष भी एक्ट की योजना के अनुसार गवनेर ही 
होगा । इन बातो को देखते हुए यह कहना ज़रा मुद्किकल दिखाई देता हैं 
कि मिनिस्टरों में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना किस हुद तक काम 
कर सकेगी । 

नये धिवान में मिनिस्टरों के क्या-क्या अधिकार होगे, इसके थारे 
में बहुत-कुछ गवर्तर के अधिकारों ओर स्थिति के सिलसिले में लिखा 
जा घुका हैँ । वास्तव में नये विधान में गवर्नर 
ओर मिनिस्टरो के अधिकारों का सम्बन्ध इतना 
घनिष्ट रक्‍सा गया हूँ कि एक के अधिकारों के वर्णन में दूसरे के अधि- 


सयुक्त उत्तरदायित्व 
और प्रधान-मन्त्री 


मिनिस्टरों के अधिकार 


१ संयुक्त रुप से मत्रि-मण्डल के सदस्यों का नाम कानून में 


है 


'मिनिस्टरो की कौसिल' हैं । 
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कारो का स्वतः वर्णन होजाता हे । फिर भी मिनिस्टरो के अधिकारों के 
बारे में स्वतंत्र रूप से विचार करता आवब्यक हें । 


कानूनी दृष्टि से एक्ट की धारा ५० के अनुसार सिनिस्टरों की स्थिति, 
व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, केवल सलाहकारो की है । इसके अलावा 
और कोई अधिकार उन्हें एक्ट की किसी धारा द्वारा प्रदान नहीं किया 
गया। सगर, एक्ट की धारा ५९ उपधारा ३ के अन्तर्गत गवनर को 
अपनी सर्ज़ी से किन्तु अपने मिनिस्ठरों से सलांहु लेकर! ' ऐसे नियमो के 
बनाने का अधिकार दिया गया है, जिनके दारा वह अपने उन अधिकारों 
के अलावा सब अधिकारो का प्रयोग अपने मिवतिस्टरो के ऊपर छोड 
सकता है जिनके प्रयोग से कि उसे अपनों भर्ज़ी' से चलने का हक है। 
भिन्न-भिन्न सितिस्टरों के बीच में काम का जो बँटवारा होता है, वह भी 
अनुमानतः इन नियमो के ज़रिये ही किया जाता है ॥ ये तियम आमतौर 
पर गुप्त समझे जाते हैं और इन्हे प्रकट नहीं किया जाता; लेकित इन 
सियमो का आधारभूत सिद्धान्त यही दिखाई देता हैँ कि जहॉतक उन 
विषयों से सम्बन्ध रखनेंवाले अधिकारों का सम्बन्ध है जिनके प्रयोग में 
गवर्नर अपनी सर्ज़ी! से चल सकता है, मिनिस्टरो से न तो कोई पुछताछ 
की जायगी और न तद्विषयक कामज़ात ही उचके पास भेजे जायेंगे । 
उनपर हुकस ज़ास गवनर द्वारा ही जारी किये जाएंगे । जिन मामलो में 
गवनर अपने विवेक' से काम ले सकता है, उन सामलो से सम्बन्ध रखने- 
वाले सब कागज्ञात मिनिस्टरो के ज़रिये गवर्नर के पास जाने चाहिएँ । 


१ अपनी मर्जी” के अधिकारो के बारे मे गवर्नर आमतौर पर 
अपने मिनिस्टरो से सलाह लेने के लिए वाध्य नही है, लेकिन इस धारा 


के अन्तर्गत उसे खासतौर पर अपने मिनिस्टरो से सलाह लेने का आदेश 
दिया गया है । 


९२ भारत का नया शासन-विधान 


शेष सब मामलो में हु कम या तो स्वयं सिनिस्टर जारी कर सकते है था 
प्रान्तीष सरकार के भिन्न-भिन्न महकमो के सरकारी सेक्नेदरी, जो आमतौर 
पर इण्डियन सिविल सविस में से लिये जाते है । और यह भी सम्भव है 
कि इन शेष मामलो में भी गवर्न रो ने कुछ ऐसे विषय निर्धारित कर दिये 
हो जिनके कागजात सिनिस्टरो के पास जानें के बाद उनके पास जरूर 
भेजे जायें । 

इन नियमो के अन्तर्गत जिन-जिन सामलछो सें मिनिस्टरो को आज्ञा 
देने का अधिकार होगा, उन सब मामलो में आमतौर पर मिनिस्टर ही 
अन्तिम रूप से गवर्नर के प्रतिनिधि की हैसियत से आज्ञा देंगे; लेकित 
एक्ट की धारा ५९ उपधारा ४ के अन्तर्गत प्रत्येक मिनिस्टर और सेक्रेटरी 
का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया हैं कि यदि किसी मामले में उनमें 
से किसीको भी यह बात दिखाई दे कि गवर्तर की किसी खास ज़िम्मे- 
दारी' का सवाल आता हु या आसकता है, तो सेक्रेटरी तो उस बात 
फी ओर मिनिस्टर व गवर्नर का ध्यान आकपित करे और मिनिस्टर 
गवर्नर का । सक्षेप में, इस प्रकार स्ास ज़िम्मेदारियो' के बहाने सरकारी 
सेक्रेटरियो को गवर्नर तक पहुँचने का और मिनिस्टरो के सार्ग में सहज 
हो रोडे अठकानें का एक बहुन ही सुलभ अवसर सिल सकता है । 
इग्लंण्ड में कोई भी सरकारी सेक्रेटरी इस प्रकार सीधा सम्राट के पास 
नहीं पहुँच सकता । कहते हूँ कि पार्लमेण्ट में इण्डिया बिल की इस उप- 
घारा पर जब बहस हुई थी, तो पालंमेण्ट के कुछ सदस्यो ने तो यहाँ- 
तक अपनी राय ज़ाहिर की थी कि शासन के जो कुछ थोडें-बहुत अधिकार 
नये विवान में जनता के प्रतिनिधियो को दिये गये हे उनका खातमा 
सेफ्रेटरियो के इस अधिकार से होजायगा। 


यही नहीं, एक्ट की धारा ५९ उपधारा ४ के अनुसार, गवर्नेर 


मिनिस्टर ९३ 


नियम बनाकर अपने सिनिस्दरो और सरकारी सेक्रेटरियों को इस बात 
का भी आदेश देसकते हे कि उसे (अर्थात्‌ गवर्नर को) उन सब बातों 
की समय-समय पर सूचना दी जाती रहे जिनका कि उन नियमों में 
उल्लेख हो। 


जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, धारा ५९ उपधारा ३ के अन्तर्गत 
गवर्नरो के बहुत-से अधिकार मिनिस्‍्टरों और सेक्रेटरियो को दे दिये 
जायेंगे, और इन सासलों में मिनिस्टर या सेक्रेटरी 
2828 23003 गवर्नर की ओर से हुक्म दे सकेंगे । लेकिन इसी 
धारा की उपधारा १ में एक बहुत ही विचिह्र 
नियम यह रक्खा गया हुँ कि किसी भी कागज़् पर हुक्स चाहे गवर्नर 
हएरा दिया जाय या किसी सिलिस्टर या सेक्रेटरी द्वारा, वह हुकस जएरी 
होगा सदा गवर्नर के नाम से ही । उदाहरणार्थ, चाहे किसी सिनिस्टर 
के हुक्म से ही किसी राजबन्दी की रिहाई का या सालगुज्ञारी की माफी 
का या ओर किसी बात का हुक्स क्यो न निकले, कहा यही जायगा कि 
गवनेर ने अमुक ज़िले में इतनी सालगुज़्ारी की छूट दी है या अमुक 
राजबन्दी को गवर्नर ने रिहा किया हें । इस नियम को बनाने का यह 
उद्देश्य है कि बाहरी छोगो को यह बात न सालूम पड़ सके कि भलाई का 
या बुराई का कौन-सा काम गवर्नर ने किया और कौन-सा सिनिस्टरो ने। 
सॉण्टफोर्ड-युग सें ऐसा होता था कि जो भी कोई हुक्म सुरक्षित विषयों 
के बारे में दिया जाता उसके बारे में लिखा जाता था कि 'सकौंसिल 
गवर्नर ( 60ए८:०05-7-06०9णा ) ने अमुक हुक्म दिया है, और जो 
कोई हुक्स हस्तान्तरित विषयों के बारे सें दिया जाता उसके बारे में 
यह लिखा जाता था कि गवदनंर ने अपने मिनिस्टरो की सलाह पर' 
(७0एल्‍प07 ३८पाएट्ट छाए ॥75 ा757९79) अशुक हुक्‍्स दिया है | 


ल्‍त्क 
धर 


भारत का नया शासन-विवान 


जहां एक्ट की धारा ५९ उपधारा १ के अनुसार प्रत्येक सरकारी 
हंक्‍म--चाहे वह गवर्नर, मिनिरटर या सेक्रेडरी इसमें से फिसीका भी 
हो--गवर्नर के नाम से ही जारी होगा, उपधघारा २ के अनुसार गवर्नर 
को अपनी मर्जी से! लेकिन सिनिस्टरों से सलाह लेकर इस बात के नियस 
बनानें का अधिकार होगा कि इन सबके हुकस किसके हस्ताक्षरों से 
प्रऊाशित होने पर प्रामाणिक माने जायेंगे । इस उपधारा के अन्तर्गत जो 
नियम भिन्न-भिन्न प्रान्दे में गवर्नेरों ने प्रकाशित किये है उनका सूछ 
सिद्धान्त अभीतक यही हे कि सब सरकारी हुक्म या तो किसी सरकारी 
सेच्रोट्रो के हस्ताक्षर से या किसी सहायक सेफ्टरी के हस्ताक्षर से ही 
जाने चाहिएँ । मिनिस्टर या पालंमेण्टरी सेक्रेटरी अपने हस्ताक्षर से कोई 
हुझ्स किसी दूसरे अफसर को नहीं भेज सकते । जब किसी सिनिस्टर को 
किसी सामले में कोई हुक्म देना होगा तो वह अपना हुक्म सरकारी 
सेफ़रेंटरी को ही सुना सकेगा, और फिर सरकारी सेक्रेटरी ही अपने 
हत्ताक्षरों से उसे जारी करेगा। इस बीच में सरकारी सेन्टरी गवर्नर 
की खास जिम्मेदारियों' के वहामे उस सासमले को गवर्चर तक ले 
जाने का भी अधिकारी होगा | यहाँ यह कहना अप्रासगिक न होगा कि 
यदि गवर्नर चाहे तो इन नियमो में तब्दीछी करके मिनिस्टरों और उनके 
पालंमेण्टरी सेक्रेटरियो को यह अधिकार देसकते हूँ कि उनके यानी 
मितिस्टरों और पाहलंमेण्टरी सेकेटरियो के हस्ताक्षरों से जो हुक्म सुनाये 
जायेंगे वे अन्य सरकारी हुक्मो के समान ही प्रामाणिक समझे जायेंगे । 

इग्लेण्ड, कनाडा आदि पालंमेण्टरी पद्धति द्वारा शासित देशों के 
मिनिस्टरों की स्थिति यहाँके मिनिस्टरों की स्थिति से बहुत-ऊुछ भिन्न 
हैँ । उदाहरणाथ, इग्लेण्ड में भारत-मंत्री एक ओर तो भारत-सम्बन्धी 
मामलो में सम्राट के सलाहकार की हेसियत से सम्माद के भारतीय शासन 
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फिस प्रान्त के सन्न्रि-मण्डल में कितने मिनिस्टर होगे, इसका कोई 
उल्लेस न तो एक्ट सें किया गया हैं और न गवर्नेरो के आदेश-पत्रो में । 
अतः प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर अपने प्रधान-मंत्री 
की सलाह से प्रान्त की आवश्यकतानुसार जितने 

चाहे उतने मिनिस्टर नियुक्त कर सकता हैँ । 


सरया और वेतन 


प्रत्येक प्रान्त की धारा-सभा फो एक्ट के द्वारा मिनिस्टरो के वेतन 
ओर भत्तो को निश्चित फरने का अधिकार है, लेकिन वह फिसी भी 
मिनिस्टर के वेतन में उसकी अवधि से पूर्व कोई तब्दीली नहीं कर 
सकती । इसके अलावा भिनिस्टरो के वेतन के लिए हर साल प्रान्त की 
लेजिस्लेटिव असेम्बली की मजूरी लेने की भी ज़्रूरत नही है, जिस 
प्रकार कि ओर ख़र्चो के लिए होती हैं । यह ध्यान रहे कि इग्लेण्ड में 
ऐसा नहीं है । वहाँ हरेक मिनिस्टर के वेतन की पाई-पाई के लिए हर 
साल पालंमेण्ट से मजूरी लेनी पड़ती है, और यही वजह है कि इस्लेग्ड 
के मिनिस्टर पार्ंमेण्ट के प्रति सदा पूर्णरूप से उत्तरदायी रहते है । 


जिन-जिन देश्नो में इग्लेण्ड के तर्ज की पारलंमेण्टरी शासन-पद्धति 
प्रचलित हैं, उन-उन देशो में मिन्रस्टरो के अलावा और कई छोटे-छोटे 
सहायक मिनिस्टर भी होते हे । इन्हे किसी बडे 
मिनिस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके 
पालंमेण्टरी तथा शासन-सम्बन्धी काम में ये मदद देते हे । इस प्रकार के 
सहायक अयवा जूनियर मिनिस्टरो को इंग्लंण्ड में आमतौर पर पार्ंमेण्टरी 
अण्डर-सेक्रेटरी या अन्य नामो से पुकारा जाता हूँ। उन्हें आमतीर पर 
केबिनेट अर्थात्‌ मन्त्रिःमण्डल की बंठक में भाग लेने का अधिकार 
नहीं होता; लेकिन फेबिनट के सदस्यों के इस्तीफा देने पर उन्हे भी 
इस्तीफा देना पड़ता है । 


पालंमेण्टरी सेक्रेटरी 


मिनिस्टर ० 


भारत में भी कई प्रान्तों सें मिनिस्टरों की सहायता के लिए इसी 
प्रकार के सहायक मिनिस्टर नियुक्त किये गये हूँ, जिन्हे यहाँ पालंमेप्टरी 
सेफ्रेडनी का नाम दिया गया है । गवर्भेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट सें पालंमेण्टरी 
क्रेटरियों के बारे में कोई विश्येष धारा नही रक्खी गई हु ओर फिल्हाल 
इन्हे मिनिस्टरों के कास में सहायता देने के लिए ही नियुक्त किया गया 
हैं। इनके कतेव्य और अधिकारों के बारे से इतना ही लिखना काफी है, 
कि चैंफि ये मिनिस्टरो की सहायतार्थ नियुक्त किये जाते हे इसलिए इनके 
घिकार मिनिस्टरों के अधिकारों से ज्यादा नहीं होसकते। इंग्लंण्ड 
आदि देझो में पार्लेमेण्टरी सेक्रेटरी का पद आमतोर से मिनिस्टरी पर 
पहुँचने की पहली सीढी समझा जाता हैं और इसके ज्ञरिये योग्य और 
उत्साही व्यक्षिययों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता हू ! शापद 
यही बात भारत में कुछ हद तक सत्य सिद्ध होगी ५ 


पालंमेण्टरी सेक्रेटरियो के देतन-भत्तो के लिए हरसाल प्रान्त की 
लेजिस्लेटिय असेम्बली की मजूरी लेना ज़रूरी है | इसके झलावा, चूह्धि 
इन पदों पर आमतोर से धारा-सभा के सदस्य ही नियुक्त 'किये जाते है, 
शान्त बे धारा-सभा को यह एक्ट भी पास करना पडता हूँ कि कोई भी 
पालंमेण्टरो सेक्रेटरी धारा-सभा का सदस्य रहने से इसलिए दच्चित मही 
किया जायगा कि दह सरकारी खजाने से वेतन पाता है ! इसकी बजह 
यह हूँ कि यवर्भेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट फे अन्तर्गत सरकारी रझूजाने से 
चेतन पानेवारा मिनिस्टरो के सिवा कोई भी व्यक्ति न तो प्रान्तीय 
घारा-सभा छे चुनाव में खड़ा होसकता है और न ॒प्रान्तीय धारा-सभा 
फा सदस्य रह सकता हूं, जवतक कि शान्दीएय धारा-सभा इस आशय का 
एक्ट व पास क्रदे १ 


एक्ट की धारा ५५० के अनसार प्रत्णेक प्रान्द्र के सवर्नर को यह 
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+ 


आदेश दिया गया हैँ कि वह प्रान्त के लिए एक एडवोकेट-जनरल की 
नियुक्ति करे, जिसकी योग्यता उसछे कम्त न हो 
जितनी कि हाईकोर्ट की जजी के लिए आवश्यक 
हैं । एक्ट के अन्तर्गत एडवोकेट-जनरल का काम प्रान्तीय सरकार को 
कानूनी मसलो पर सलाह देना हैँ । इसके अछावा कानून से सम्बन्ध 
रखनेवाले और काम भी प्रान्तीय सरकार उसके सुपुर्द कर सकती हूँ । 
जेसे कि हाईकोर्ट वर्गरा में सरकार की तरफ से वकालूत करना आदि । 
एडवोफेट-जनरल की नियुक्षित, वर्खास्तगी और उसके वेतन-भत्ते निश्चित 
करने के लिए गवर्नर को अपने विवेक से काम लेने का" अधिकार विया 
गया है। दूसरे शब्दों में एडवोकेट-जनरल की नियुक्ति, बर्खास्तेगी और 
उसके वेतन-भत्तो का निए्वय करना केवल प्रान्तीय सिनिस्टरों का ही 
काम न होगा, वल्कि गवर्नर को भी उससमें हस्तक्षेप करने का अधिकार 


होगा । 


पुराने गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत केवल तीन प्रान्तो 
यानी तीनो प्रेसिडेंसियो में ही एडबवोकेट-जनरूू नियुक्त किये जाते 
थे। लेकिन ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी मे सिफारिश की कि प्रत्येक प्रान्त 
में शुरु से ही एडवोकेट-जनरलू नियुवत कर दिये जायें, जिनका मुख्य 
काम प्रान्तीय सरकार को पेचीदा कानूनी मसलो पर सलाह देना हो 
क्योक्कि नये विधान में पहले से भी ज्यादा ऐसे मौके आयेंगे जिनसे 
प्रान्तीय सरकार को उपयुक्त कानूनी सलाह का प्राप्त करना ज़रूरी होगा।' 

इग्लेण्ड में मन्त्रि-मण्डल को सलाह देनेवाला जो कानूनी अफसस 
होता हैँ उसको एटार्नी-जनरलू कहते हैँ । उसको नियुक्ति प्रधान-मन्‍्त्री बे 
हाथ में रहती हैं और वह एक प्रकार से मन्त्रि-मण्डल का ही अग होत 


एडवोफेट-जनरल 


१ ज्वाइण्ट पालमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ ३३९, पैरा ४०१ 


मिनिस्टर ० 


हैँ । यहाँतक कि सन्त्रि-मण्डल के बदलने पर उसे भी इस्तीफा देना 
पडता है। लेकिन गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय 
एडवोकेट-जनरलो की नियुक्ति एकमात्र मिनिस्टरो पर नहीं छोडी गई है। 
टूसरे दाब्दों में, एक्ट की यह मंशा दिखाई देती है कि एडवोकेट-जनरल 
सन्रि-मण्डल का ही एक अंग न समझा जाय बल्कि सतन्नि-मण्डल के बदलने 
पर भी एडवोकेट-जनरल वही बना रहे । लेकिन यह तो हुई ठेठ कानूनी 
स्थिति । व्यवहार में यह मंशा कहाँतक पुरी होसकेगी, यह कहना 
कठिन हूँ । 


५; 
प्रान्तीय कर्मचारी 


सरकारी ऊर्मचारियों के भाग सरक्षरा 

प्रान्तीय सरकार के मातहत जितने सरकारी अफसर या कर्मचारी 
काम करते है, उनको आमतोर पर तीन बडी-बडी श्रेणियों में विभाभित 
किया जाता है, जो (१) आल-इण्डिया सबविस, (२) प्राविशल संविस 
ओर (३) सवोडिनेट सविस के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन इन 
तीनो श्रेणियों के अफसरों को एक्ट में जो अधिकार दिये गये हे, उनका 
यहाँ वर्णन करने से पहले उन आम अधिकारों और सरक्षणों को जान 
लेना आवश्यक हैं जो हरेक सरकारी कर्मचारी को एक्ट द्वारा मिले हे । 

सरकारी कर्मचारियों का सबसे पहला ओर मुख्य सरक्षण, जिसके 
बारे में पहले भी उत्लेख किया जा चुका है, यह है कि सरकारी 
कर्मचारियों के अधिकारों और हितो की रक्षा करने की खास जिम्मेदारी 
गवर्नर पर रक्खी गई है । जब कभी सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों 
या हितो को रक्षा का सवारू उठेगा, तो गवर्बर को अपने मिनिस्टरो की 
सलाह के विरुद्ध नी कास करने का अधिकार होगा । 

एक्ट की धारा २४० उपधारा १ के अन्सार किसी भी सरकारी 
कर्मचारी को कानूनी तौर पर नौकरी से जब चाहे तब बिता कोई बजह 


डे 


बताये जलग क्रिया जा सकता है । इस नियम का एकमात्र अभिप्राय 


हट है थि घदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना कसुर भी नोकरी से अलग 
कर दिया जाय तो वह अदालतों फे ज़रिये कोई हर्नाना वसूल नहीं कर 


2 । 


गा 
/जा[+ 
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सकता । लेकिन इसका यह अभिप्राय हगिज्ञ दही है कि प्रान्तीय सरकार 
दो अपने सातहत सब कर्रचारियों को चौकरी से 
हटाने या वर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। 
एक्ट की घारा २४० उपधारा २ के अनुसार सरकारी कर्मेचारियो को 
नौकरी से हटाने या बर्खास्त करने का अधिकतर था तो नियुक्त करनेदाले 
अधिकारी को है या उस अधिकारी को जो उस नियुक्ति करनेवाले अधि- 
फारी से भी ठड़ा हो। इस शियम के फलस्वरूप इण्डियन सिविल सर्विस, 
इण्डियन पुलिस, इृण्डियन सेडिकल सर्विस आदि आल-इण्डिया स्विसो 
के सदस्यों को नौझरी से हटाने था बर्खास्त करने का एकसात्र अधिकार 
भारत-मंत्री को होगा; क्योकि इन स्खवसो के सदस्यों की दियुद्ित भारत- 
सन्नी हारा ही होती है । उदाहरणार्थ, यदि प्रान्तीय सरकार किसी ज्वाइण्ट 
सजिस्ट्रेट वो किसी अपराध के कारण बर्खास्त करना चाहे हो वह ऐसा न 
कर सकेगी; क्योकि ज्वाइण्ट श्रजिस्ट्रेट इण्डियद सिदिल सर्विस के सदस्य 
होने के कारण भारत-पंत्री के अछावा और किसी भारतीय अधिकारो द्वारा 
चर्खास्त नहीं किये जा रूमते ! 


चर्खास्तगी व अलहृदगी 


धारा २४० को उपधारश३ ३ के अनुसार किसी भी सरकारी कर्ूचारी 

फो तबतक बर्खास्त नहीं किया जा सकता और किसी भी सरकारी 
सिवा कर्मचारी का दर्सा तबतक नहीं घटाया जा सकता 
अधिकोर जबतक कि उसे अपनी सफाई पेश करने का पुरा- 

पूरा सोका न दिया जाय । इस नियम के दो अपवाद 

है। पहला तो यह हैँ कि यदि किसी कर्मचारी को किसी फौजदारी 
सुक्दसे में सज्ञा होजाय तो उसे सफाई ऐश करने का सतौका दिये बिना 
ही बर्खास्त किया जा सकेया। दूसरा आपवाद णह हैं कि दि दर्स्पस्त 
कझरनेदाला अधिकारी यह समधें दि इस दक्स एस दर्हयारी को सफाई 


दा 
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देने के लिए मौका देना ठीक नही हैं तो वह अधिकारी उस कर्मचारी को 
मौका दिये बिना ही बर्खास्त कर सकेगा। लेकिन इस हालत में उस 
अधिकारी को उन वजूहात को प्रकाशित करना पडेगा जिनकी वजह से 
उस कर्मचारी को सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया । 

एक्ट की घारा २७० के अनुप्तार किसी भी सरकारी कर्मचारी के 
विरुद्द १ अग्नेल १९३७ से पहले किये गये क्रित्तो भो अरराब के लिए 
कोई भी फोजदारो या दीवानी सुकदसा तबतक 
नहीं चलाया जासकता जबतक कि गवर्नर अपनी 
मर्जी” से उसकी स्वीकृति न देदे । और अगर गव- 
नर मुकदमा चलाने को स्वीकृति दे भी दे, तो कोई भी सरकारो 
कर्मचारी अदालत हारा तबतक अपराधी नहीं समझा जायगा जबतक 
कि यह साबित न होजाय कि इस कर्मचारी ने वह अपराध बुरी नोयत 
से या जान-वूझकर किया था। अगर ऐसे किसी मुकदमे में उस कर्मचारी 
के हक में फंसछा होजाय और वह अपने मुकदमे का हर्जाना उस व्यक्ति 
से न वसूल कर सके जिसने उसपर मुकदमा चलाया था, तो वह सरकारी 
सज्ाने तक से अपना हर्जाना वसूल करने का हकदार होगा । 

एक्ट की घारा २६१ उपधारा ३ के अनुसार, यदि किसी सरकारी 
कर्मचारी को किसी दीवानी मुकदमे में, जो उसपर सरकारी काम को 
बदोलत चलाया गया हो, हर्जाना देना पडे, तो गवर्नर अपने विवेक से 
उसे वह हर्जाना सरकारी खज़ाने से दिला सकता है । 


पिछले अपराधों 
बी माफो 


घारा २७२ के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशनो पर 
जो हिन्दुस्तान से बाहर के रहनेवाले हो, भारत की धारा-सभायें किसी 
प्रकार का कोई टंक्‍्स नहीं लूगा सकतीं। 


अब हम भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अफसरो के अधिकारो का वर्णन करेगे । 
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गराल-इण्डिया सर्वित 

प्रान्तीय कर्मचारियों में सबसे पहला नम्बर उन अफसरों का है, जो 
आल-इण्डिया सरविस के अफसर कहलाते है । ये अफसर ज्यादातर प्रान्तो 
है सें ही काम करते हे, लेकिन चूंकि इनकी भर्ती 
8 की सर हिन्दुस्तान के लिए भारत-मंत्री द्वारा होती है 
इसलिए आल-इण्डिया सविस वाले कहरूते है । 
ज्वाइण्ट प्रालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता हैं कि १ जनवरी 
१९३३ को भारत में आल-इण्डिया स्विसे और उनमें यूरोपियव तथा 

भारतीय अफपरों की संख्याये निम्न प्रकार थी :--- 


सविस यूरोपियर भारतीय कुल 

इण्डियन सिविकू सर्विस <£९ ४७८ १२९७ 
डण्डियन पुलिस ५्न्५्‌ १५ द्र्प्‌ः 
इण्डियन फारेस्ट सर्विस २०३ ९६ २९९ 
इण्डियन सविस ऑफ इजीनियसे हेणड४ड २९२ ५९६ 
इण्डियन मेडिकल सर्विस (सिविल) २०० ९८ २९८ 
इण्डियन एज्युकेशनल सर्विस ९६ ७9९ श्छ५ 
इण्डियन एग्रोकल्चरल सबविस ४६ ३० ७६ 
इण्डियन वेटीरिनरी सर्विस २० र्‌ २२ 

कुल योग २१९३ १२२७ रेड२८ 


प्रान्तीय शासन-क्षेत्र में जितने बडे-बडे ओहदे है उनपर इन्ही आल- 
इण्डिया स्विस्यें के अफसर नियुक्त किये जाते हे । उदाहरणार्थ, ज्वाइण्ट 
मजिस्ट्रेट, ज्ञिका मजिस्ट्रेट, कलक्टर, जिला जज, दौरा जज, कमिइ्नर, 


१ ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ १४७, पैरा २७७। 


२ इनमें ८ अफसर ऐसे थे जिनको व कालो से और चर गोरो में 
ही शुमार किया गया था । 


१०४ भारत का नया गासन-विधान 


रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य आदि की नियुक्ति इण्डियन सिविल सविस के 
सदस्यों में से ही होती है । और चूँकि इन सर्विसो को भर्ती भारत-मन्नी 
द्वारा होती है, इस नियम का स्वाभाविक परिणास यही होता है कि 
जितने भी वडे-वडे ओहदे हैं वे आमतोर पर अग्रेजो के ही कब्जे में चले 
जाते हूँ न 


न 


सन्‌ १९२४ में ली-क्रमीशन की सिफारिशो के फलस्वरूप भारत- 
मत्री ने पिछछी तीव सविसो की भर्ती बन्द करके इन सहकमो के 
अफसरो की भर्ती का अधिकार प्रान्तीय सरकारों 
को देदिया था। अत- १ अप्रेल १९३७ से प्रान्तीय 
स्वराज्य जारी होजाने का स्वाभाविक परिणास यही होना चाहिए था 
कि शेप सब आलू-इण्डिया संविसों के अफसरो की भर्ती का अधिकार 
भी प्रान्तीय सरकारों को मिल जाता | लेकिन एक्ट की धारा २४४ 
उपधारा १ के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वराज्य जारी होजाने के बाद भी भारत- 
मत्री ने इण्डियन सिविल सविस, इण्डियन पुलिस और इण्डियन सेडिकलू 
सचिस (सिघिल) के अरझससो की भर्ती करने का अधिकार अपने हाथ में 
ही रबखा है। ओर भारत-म्पत्री इन सविसों के अफसरो की केवल भर्ती ही 
नही करता रहेगा, वल्कि धारा र४डंढड उपध्यरा ३ के अन्‍्तर्गत्त उसे यह 
निईुचय करने का भी अधिकार होगा कि हरसाल किस प्रान्त को किस 
सब्विस के कितने-कितने अफसर लेने पडेंगे। यदि कोई प्रान्त ख़र्चे में कमी 
करने की गरज़ से या. अपने महकमो का पुनस्सगमठन करके के ख्याल से 
ज्वाइप्ट मजिस्ट्रेट, ज़िला मजिस्ट्रेट, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस. आदि की 
जगहो में कमी करना चाहेगा तो उसे ऐसा करने का अधिकार न 
होगा । उदाहरणार्थ, यदि सयुकतप्रान्त की सरकार प्रान्त में ४८ ज़िलो 
फे बजाय वेवल ४० या ८४ ही जिले रखता चाहे तो वह ऐसा न कर 


भर्तती का अधिकार 


रे ' 
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सकेगी; क्योंकि उसे ४८ ज्ञिला मजिस्देठ और ४८ पुलिस सुपरिण्ठेण्डेण्ट 
तो लाज़्िमी तौर पर रखने हो पडेंगे । 

आबपाशी यानी सिचाई-विभाग के इजीनियरो की भर्तों प्रान्तीय 
स्वराज्य जारी होजाने पर भारत-मतन्नी ने खुद करना बन्द कर दिया हे । 
लेकिन धारा २४५ के अन्तर्गत उसने यह अधिकार अपने हाथ से सुरक्षित 
रक्‍खा हैँ कि वहु जब चाहे तब इन अफसरो की भर्ती पुन. शुरू करदे। 

जिन आल-इण्डिया स्यिसों के अफसरो की भर्ती का अधिकार भारत- 
भन्नी ने अपने हाथ से रब्खा है, उतके लिए धारा २४६ के अन्तर्गत जगहे 
सुरक्षित रखने का अधिकार भी भारत-संत्री को 
दिया गया हुँ । इस अधिकार के प्रयोग मे भारत- 
मंत्री जिन-जिन जगहो को किसी सविस के लिए सुरक्षित घोषित करदे, 
उत जगहो पर केवल उसी सबिस के अफसर नियुक्त किये जा सकेगे। इन 
जगही को हम 'सुरक्षित जगहो' के चाप से पुकारेगे । ऐसी कोई भी सुरक्षित 
जगह भारत-मत्नी की पुर्वे-अनुमति के बिना दीन महाने से ज्यादा खाली 
नही रदखी जायणी ओर हर सुरक्षित जगह के लिए एक अकसर अलग 
नियुक्त करना ज़रूरी होगा। ऐसा भी नहीं किया जासकेगा कि दो 
सुरक्षित जगहो को मिलाकर उस जगह पर आल-इण्डिया सर्विस का 
एक ही अफसर नियुक्त कर दिया जाय ॥ 

नीचे हम उन जगहो की एक सुदी देते हैँ जिग्हे सयुक्तप्रान्त मे भारत- 
पत्नी ने इण्डियन सिविल सविस के अफसरो के लिए सुरक्षित रक्‍्खा हु:--- 


सुरक्षित जगहे 


बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के संदस्य हे रे 
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेकेटरी १ 
प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरी और उछीफ सेक्रेटरी ' ** ६ 
असिवसर ० ९, 


१०६ भारत का नया जासन-विधान 
अफीम-अफसर मे १ 
रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज़ 3 १ 
डिप्टी-रजिस्द्रार कोआपरेटिव सोसायटीज्ञ १ 
डाइरेक्टर लंण्ड रेकडर्स ह १ 
लीगल रिमेस्त्रेन्सर 2 १ 
एक्साइज़ कमिश्नर १ 
अफमर बन्दोबस्त और उसके असिस्‍्टेण्ट दर 
डिप्टी कमिइ्तर और जिला सजिस्ट्रेट ४८ 
रजिस्ट्रार हाईकोर्ट १ 
जिला व सेशन जज हि शे१ 
ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट व असिस्टेण्ट कमिश्तर ह* > ३२ 
सेशन्स व सबोड्निट जज है 
फुल... रेढ६९ 


१ इण्डियन पुलिस के लिए सयुक्तप्रान्त मे जो जगहे सुरक्षित 
रहेगी, वे भी जानने लायक है । उनकी सस्याये निम्न प्रकार है -- 


इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस हे १ 
डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस ५ 
असिस्टेण्ट इन्सपेक्टर-जनरल रेलवे पुलिस १ 
सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी इन्सपेक्टर- 

जनरल के असिस्‍्टेण्ट 9 
इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस का असिस्‍्टेण्ट » १ 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ५०. ४5६ 
सुपरिण्टेण्डेण्ट गवर्मेण्ट रेलवे पुलिस + रे 
प्रिसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ३ १ 
अनिस्टेण्ट सुपरिण्टेग्डेण्ट पुलिस «१८ 


कुल ७६ 


प्रान्तीय कर्मचारी १०७ 


इस कार प्रान्त के जितने भो मुख्य-मुख्य विभाग हे उनके अध्यक्ष 
और जिलो के शासन के अध्यक्ष आई० सी० एस० यानी इण्डियन 
सिविल सर्विस के सदस्य ही रहेगे और शासन की सारी सजश्ञीन आई० 
सी० एस० अफसरो पर निर्भर रहेगी । इंग्लेण्ड से, जेसा कि हम पहले भी 
लिख चुके है, स्थिति इसके बिलकुल विपरीत हैँ । वहाँ हरेक बडे महकमे 
के अध्यक्ष या तो केबिनेठ के ही सदस्थ होते है, या केबिनेट का 
समर्थन करनेवाले पा्ंमेण्ट के अन्य सदस्य । और चूँकि ये सब व्यक्ति 
पालंमेण्ठ के सदस्प होने के नाते जनता के ही निर्वाचित प्रतिनिधि होते 
है, सारे शासन पर वे अपना असर डाल सकते हे । 


धारा २४६ उपधारा २ के अनुसार आल-इण्डिया सॉविस के अफसरो 
के तबादले व उनको भिन्न-भिन्न पदो पर नियुक्त 
करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया हैं और 
इस अधिकार के प्रयोग से उसे अपने विवेक से काम लेने का अधिकार 
होगा । 


नियुक्ति व तबादले 


धारा २४७ की उपधारा १ के अनुसार इन अफसरो के वेतन, भत्ते 
व पेशने निश्चित करने और छुट्टी आदि विविध विषयो के बारे से 
नियम बनाने का अधिकार भारत-मंत्री को ही 
दिया गया है । अर्थात्‌ किस अफसर को कितना 
वेतन मिलेगा, कितनो छुट्टियों मिलेगी, रिटायर होने पर कितनी पेंशन 
मिलेगी आदि सब महत्वपूर्ण विषय प्रान्तीय सरकारो के हाथ में न होकर 
भारत-मंत्री के हाथ में रहेगे। प्रान्तीय सरकारो को इन सविसो के बारे 
में केवल उन सासलो में नियम बनाने का अधिकार होगा, जिन मामलों 
से कि भारत-सत्नी नियम बनाने का अधिकार उनपर छोड़ दे। लेकिन 
चूंकि भारत-मंत्री के नियमों में आमतौर पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं 


वेतन और भत्ते 


+, 
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छोडी जाती, इस बात का सहज में ही अनुमान लगाया जासकता हूँ कि 
प्रान्तीय सरकारों को इन सविसो की नौकरी से सम्बन्ध रखनेवाले 
नियम बनाने के अधिकार लगभग शून्य के बराबर होगे । 

यही नहीं बल्कि इंसी उपधारा के अन्तर्गत, भारतन्मत्री भी ऐसा 

फोई परिवर्त्तन इन संविसो के नियमो में नही कर सकेगा, जिसके द्वारा 

पुराने अफसरो के अधिकारों की छीना जा सके । उदाहरणार्थ, यदि किसी 
समय भारत-“मंत्रो इन अफ॑सरी के वेतनो को घंठाना चाहे तो बह पुराने 
अफसरो के लिए ऐसा न कर सकेगा । 

धारा २४७ की उपधारा २ के अनुसार इंन अफंसरो को तंरक्‍्की 
देने, ऊंची जगह देने, तीन महीने से ज्यादा की छुट्टी की दरख्वास्त पर 
हुक्म सुनाने और मोअत्तिल करने के लिए गवनेर 
को अपने घिवेक' से कास लेने फे लिए कहां 
गया हैँ । अर्थात्‌ इन समासलो में सिनिस्टरों का निर्णय अन्तिम निर्णय 
हीं होगा । 

धारा २४७ की उपवारा ३ के अन्तर्गत इंच अफसरों के सांप यह 
रिआयत की गई है कि यदि गवर्नर किसी अफसर को मोजत्तिल करने 
फी इजाज्ञत देदे तो भी वह तबतक अपनी पूरी तनख्वाह ही लेता 
रहेगा जबतक कि गवरनेर खुद अपने विवेक” से यह हुक्म तन वे कि 
मोअत्तली की हालत में अमुक अफसर को फेवल इतनी ही तनख्वाह दी 
जाय । और घारा २४७ की उपधारा ४ के अनुसार इन अफसरो के 
चेतन व भत्तो के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की मजूरी लेने की भी 
ज़त्रत नही होगी । 

घारा २४७ की उपधारा ५ के अन्तर्गत इन अफंसरी को रिटायर 
होने पर अण्नी पेंशने सीधे केन्द्रीय सरकार से लेलेने का अधिकार होगा। 


तरक्की ओर छूुट्री 
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बाद में यह केन्द्रीय शरकार का कास होगा कि वह उस पेद्ान को उन 

पेजने प्रान्दीय सरकार या सरकारो से वसुरू करे जिनके 

कि सातहत उस अफसर ने काम किया हो। 

प्रान्‍्तीय अफसरों की पेशनों का भार केन्द्रीय सरकार पर डालने की 

वजह यह है कि अक्सर इन अफसरो को कई प्रान्तीय सरकारों के और 

केन्द्रीय सरकार तक के मातह॒त कास करने का मसोका पडता हैँ । इन 

अफसरो को इस झंझट से बचाने के लिए कि वे किस प्रान्त से अपनी 

फेंगनें बसुल करे, यह नियम बना दिया गया है कि पेंशनों के सामले में 

उनका एकमात्र केन्द्रीय सरकार से ही सरोकार रहेगा । आमतौर पर 
यही नियम हाईकोर्ट के जजो की पेंशनो के बारे मे रवखा गया है । 


ब्रिटिश सरकार को इन अफसरो की पेंशनों के बारे से कितनी 
अधिक फिक्र हैँ, इसका अनुमान भारत-मंत्री लार्ड ज्ञेटलृण्ड के उस भाषण 
से लूग जाता है ज्ञो उन्होंने ४ जुलाई १९३५ को लार्ड-सभा भे इण्डिया- 
बिल की बहस के दौरान में दिया था। लाडं ज्ेटलंण्ड ने कहा था कि 
“वाइसराय की खास ज़िम्मेदारियो मे एक खास ज़िम्मेदारी सरकारी 
कर्मचारियो और उनके आश्वितों के अधिकारों एवं हितो की रक्षा करने 
की है, ओर इस खास ज़िम्सेदारी को पुरा करने मे वह भारत सन्‍्त्री के 
मात्तहत होगा | यदि भारतीय धारा-सभाओ और मिनिस्टरो की नीति के 
फलस्वरूप पेंशनों की अदायगी के लिए भारतीय खज़ाने में रुपया न 
भी रहे, तो भारत-मन्त्री को वाइसराय को यह आदेश देने का अधि- 


कार होगा कि पेशनो की अदायगी के लिए वह विलायत में कर्जा 
तक लेले ।” 


धारा २४७ की उपधारा ६ के अन्तर्गत यह नियम हूँ कि यदि 
प्रान्तीय सरकार किसी अफसर को किसी बजह से पूरी पेंशन की जगह 
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कम पेंशन देना चाहे, तो वह भारत-मंत्री की पूर्व-अनुमति के बगैर ऐसा 
नहीं कर सकेगी। 

धारा २४७ की उपधारा ७ के अनुसार भारत-मंत्री को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि वह समझे कि इन अफसरों के लिए बनाये गये 
नियमो के अनुसार चलना किसी खास सामले में ठीक नही है तो वह 
सारे नियमो को ताक पर रखकर जैसा उचित समझे कर सकेगा । 


नियन्त्रण ओर अनुशासन आदि के मामलो में भी इन अफसरो की 
स्थिति कुछ कम सुविधाजनक नही हैं। यदि किसी अफसर के साथ 
दे सयोगवश उसकी नोकरी के मामले में कोई अन्याय 
3250 भी होजाय, या यदि अन्याय न भी हो लेकिन वह 
अफसर समझे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो 
घारा २४८ की उपधारा १ के अन्तर्गत उसे अपना मामछा ठेठ गवर्नर 
तक लेजाने का हुक होगा । और गवर्नर को यह आदेश दिया गया है 
कि वह उस मामले की तहकीकात कराये और “अपने विवेक' से उस 
मासले का फंसला करे । 
धारा २४८ की उपचारा २ के अन्तर्गत इन अफसरो को किसी प्रकार 
की भी सज्ञा, यहाँतक कि ताकीद भी, तवतक नही की जा सकेगी जबतक 
कि गवर्नर खुद अपने विवेक' से ऐसा फैसला न करे । और यदि गवर्नर 
किसी अफसर को सज्ञा देने या उसे ताकीद करने का हुक्म वे भी दे, या 
उसकी नौकरी के नियमो की ऐसी व्यास्या करदे जो उस अफसर को 
पसन्द न हो, तो उसे अपना मामला ठेठ भारत-मन्त्री तक लेजाने का 
अधिकार होगा । 
सबसे अन्त में घारा २४९ के अन्तर्गत भारत-मत्नी को यहु अधिकार 
दिया गया है कि यदि वहु समझे कि नया विधान जारी होने के कारण 
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है] 


आल-इण्डिया सविस के किसी अफसर को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा 
हैं तो वह उस अफसर को या उसके किसी उत्तरा- 
घधिकारी को प्रान्त के खज़ाने से जितना उचित 
समझे उतना सुआवज्ञा दिलादे । इस मुआवज़े के लिए उसे प्रान्तीय घारा- 
सभा की मंजूरी लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी । 

अभीतक आहलू-इण्डिया सविस के उन अफसरो के अधिकारो का 
वर्णन किया गया है, जिनको भर्ती भविष्य में भारत-मन्त्री के हाथ सें 
रहेगी । लेकिन एक्ट की धारा २५० के अन्तर्गत 
ये सब अधिकर समान रूप से उन्त पुराने अफसरों 
को भी प्रदान किये गये है, जिनकी भर्त्ती भारत- 
मत्री ने की थी और जो नये विधान के बाद भी प्रान्तीय सरकार की 
नौकरी में रहेगे। करीब-करीब यही स्थिति प्रान्तीय सरकार के मातहत 


काम करनेवाले उन अफसरो की रहेगी जो फौज में से लिये जायेंगे या 
फौज में से लिये गये होगे । 


मुआवजा 


पुराने अफसरो के 
अधिकार 


ग्राविशन सविस 


आल-इण्डिया सविसों के अफसरो के बाद प्रान्तीय अफसरो में दूसरा 
नम्बर उन अफसरो का हू जो प्राविशल साविस के अफ़सर कहलाते है । 
आल-इण्डिया सॉविस की भाँति प्राविशल साॉंविस भी कई शाखाओ में 
विभाजित हे, जिनके अलग-अलग नाम है । आमतौर पर आल-इणष्डिया 
सरविसो की हरेक शाखा से मिलती हुईं प्राविशल सविसों की भी शाखायें 
होती है । उदाहरणार्थ, इण्डियन सिविल सविस के मुकाबले में हरेक प्रान्त 
सें प्राविशल सिविल सविस होतो है । इण्डियन पुलिस सचिस के मुकाबले 
में प्रत्येक प्रान्त सें प्राविशल पुलिस सविस होती है। इसी प्रकार और 
सर्विसो के बारे सें समझता चाहिए । इण्डिययन सिविल सर्विस के नये 


ल्च 


ए भारत का नया गासन-विधान 


नस 


अफसरों को पहले अक्सर असिस्‍्टेण्ठ कलक्टर और ज्वाइण्द मजिस्ट्रेटो के 
पदो पर नियुवत्त किया जाता है, लेकिन यदि इन्ही पदो पर प्राविशलू 
सविस के अफसर निधुक्त किये जायें तो उन्हे डिप्टी कलक्टर और 
डिप्टी मजिस्ट्रेट कहा जाता है । कुछ ज्रान्तो में इण्डियन सिविरू सर्विस 
के नये अफसरों को जो जगह पहले दी जाती हैँ वह असिस्‍्टेण्ट कमिश्मर 
की होती हैं, लेकिन यदि प्राविशल सविस के अफसर उसी जगह पर 
नियुक्त किये जायें तो उन्हे एक्स्ट्रा-असिस्टेण्ट कमिदनर कहा जाता है । 
इसी प्रकार प्रावशल पुलिस सथिस के अफसरो को आमतौर पर डिप्टी 
सुपरिन्टेण्डेण्ट पुछित की जगह पर नियक्त किया जाता है, लेकिन यदि 
उसी जगह पर इण्डियन पुलिस का अफसर नियुक्त हो तो वह असिस्‍्टेण्ट 
सुपरिष्ठेण्डेण्ट ऑफ पुल्सि कहलाता है ।' 


प्राविशलू सविसों के अफसरो की भर्त्ती करते, उनके वेतन व भत्ते 

तय करने ओर उनकी नौकरी वगरा के मामलो के लिए नियम बनाने 
न कर कर पुरा अधिकार प्रान्तो५ सरकारों को दिया गया 
हैँ । उन आम सरक्षणों के अलावा, जो हरेक सर- 

फारी कर्मचारी के लिए एक्ट में रक्खे गये हु, प्राविशल सर्विस के 
अफसरो के लिए केवल यह सरक्षण विशेषरूप से रकक्‍खा गया है कि 
इनकी नौकरी वर्गरा के जो नियम बनाये जायेंगे उनमें एक नियम इस 
आशय का ज़रूर होगा कि नौकरी के मामलों में इनके खिलाफ जो हुक्म 


१ जिन-जिन आल-इण्डिया स्विसों की भर्ती भारत-मन्त्री द्वारा 
बन्द होचुको है, उनकी जगह प्रान्तीय सरकारो द्वारा जो नई सबिसे 
फ्रायम की गई हैँ उनको आमतोर पर पहले श्रेणी की प्राविशल सचिस' 
का नाम दिया गया है और उनके साथ की पुरानी प्राविशल सविसो को 
'दुसरी श्रेणी की प्राविशल सर्विस का नाम दिया गया है । 


प्रान्तीय कर्मचारी १५६ 


जारी हो उनके खिलाफ़ कम-से-कम एक अपील उच्च अधिकारियों तक 
फरने का इन्हें अधिकार होगा। लेकिन प्रान्तीय सरकार के हुक्स 
के खिलाफ कोई अपील ये किसी ओर उच्च अधिकारी के पास न 
लेजा सकेगे। 


यह तो हुई प्रावशलू सबविस के उन अफसरो के अधिकारों की बात 
जो नये भर्त्ती होगे। लेकिन प्राविशल सर्विसो के पुराने अफसरों की 
स्थिति भी लगभग बंसी हो मज़बूत रबखी गई है 
जेसी कि आल-इण्डिया सविस के अफसरो की । 
धारा २४१ उपधारा ३ के अनुसार इन अफसरो की नोकरी के मासलो 
में कोई ऐसा परिवत्तन, जो इनके खिलाफ जाता हो, तबत्तक नही हो 
सकेगा जबतक कि वह परिवत्तंव या तो भारत-मत्री की अनुमति 
से या ऐसे किसी अधिकारी द्वारान किया गया हो जिसे ८ मार्च 
१९२६ को एसा परिवत्तंन करने का अधिकार था। ८ मार्च १९२६ 
फी तारीख रखने की यह गरज़ हुँ कि यद्यपि इस तारोख़ तक 
प्रान्तीय सरकारों को प्राविशल सबिस के अफसरों की भर्ती वरगेरा करने 


पुराने अफसर 


फा अधिकार था, लेक्षिन उनकी नौकरी बर्गरा के लिए नियम ज्यादातर 


भारत-मन्नी हर। ही बनाये जाते थे। ९ मार्च १९२६ को प्रान्तीय सर- 
फारो को पहुली बार इन अफसरों की नोकरी के नियम बनाने का 
अधिकार मिला था। सक्षेंप में इसका यह मतरूूव हुआ ऊफ्ि ८ सार्च 
१९२६ तक जो अफसर प्राविशल सबविस में भर्ती हो चुके थे उनका 
सरक्षक भो भारत-मन्नी हो रहेगा । 


इसके अलावा घारा २५८ उपधारा १ के अनुसार प्रान्तीय स्व॒राज्य 
से यहुले फे जफसरों को कोई भी जगह तदतक कमी में नहीं लाई जा 
सरतो जवतक कि स्वय भवर्नेर अपने विवेक से उसकी मज़्री न देदे 


्र्‌ 


नस 


जद 
च्धक 
बच 
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हाँ, ये पुराने अफसर जेसे-जेसे कस होते जायेंगे वेसे-वैसे इनकी जगहो में 
कमी को जा सऊफेगी । 

धारा २५८ को उपधारा २ के अनुसार इन अफसरो के वेतन, भत्ते 
और पेंशन आदि के नियमों में कोई परिवत्तेत तबतक नही होसकेगा 
जबतक कि गवर्नर अपने विवेक से उसकी मजूरी न देदे । इसी उपधारा 
के अनुसार इनके आवेदन-पत्रों पर कोई खिलाफ हुक्म भी तबतक नही 
दिया जायगा जबतक कि गवर्नर अपने विवेक से उसे जारी न करे । 

यदि प्राविशल संस के इन अफसरो में कुछ अफसर ऐसे हो 
जिनकी नियुक्ति भारत-मन्नी ने की हो, तो धारा २५८ उपधारा 
३ के अनुतार उनकी जगहें तबतक नहीं नोडी जा सकती और उनके 
वेतन, भक्तों व पेंशन के नियमों सें त्बतक परिवत्तंन नही किया जा 
सकता जबतक कि भारत-मत्री की मजूरी न लेली जाय । ऐसे हरेक 
अफसर को भारत-मन्नी तक अपील करने का भी अधिकार होगा। 
सब्रोडिनेट सर्विस 

प्रावशलू सविस के अफसरो के बाद प्रान्तीय कर्मचारियों में 
सबोडिनेद या मातहत सबचिस के कर्मचारियों का नम्बर आत्ता हैं । आल- 
इण्डिया संविस और प्राविशल सविस के अलावा छ्तने भी सरकारी 
कर्मचारी हें, चाहे वे दफ्तरी या चपरासी ही क्यो न हो, वे इसी श्रेणी में 
शामिल किये जाते हूँ । इनकी भर्ती का अधिकार प्रान्तीय सरकारो के 
हाथ में रहेगा और इनकी नौकरी वर्गरा के आमतोर पर सब नियम भी 
प्रान्तीय सरकार ही बनायगी । लेकिन इस मियम में एक अपवाद हूँ और 
बह यह हूँ कि डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस के दर्ज से नीदे के जितने भी 
पुलिस अफप्तर व कान्सटेबल होगे उनकी भर्तो ओर नौकरी के नियमादि 
में परिवर्तन प्रान्तीय धारा-सभा के एक्ट के जरिये ही होसकेगा और 


प्रान्तीय कमंचारी श्श् 


सत्मम्बन्धी व्रिलों पर डिचार करने के लिए गवर्नर से पु७-अनुनति 
लिनी होगी । 
उन आम सरक्षणों के अलावा जो प्रान्त के हरेक सरकारी कर्मचारी 
फे हक में रकखे गये है, सबोडिनेद साविस के कर्मचारियों के लिए भी यह 
एक सरक्षण विशेष रूप से रक््वा गया हुँ कि हरेक कर्मचारी को अपनी 
नोकरी के मामलों में अपने अफसर के हुक्म के खिलाफ कम-से-कस एक 
घड़े अफसर तक्न अपील करने का अविक्नार होगा । इसो तरह सढोडिनेट 
सर्विस के पुरानें कर्मंद्वारियों के लिए भी घारा २४१ उपधारा ३ में यह 
लियण रबखा गया है क्वलि ८ सादे १९२६ से पहले के कर्चास्यो के 
नोकरी-सम्बन्धी नियमों से परिवर्तन या तो भारत-मत्नी की अनुमति से 
किया जामदेगा या उन अधिकारियो द्वारा जिनको ८ झा १९२६ तक 
ऐसा फरने का अधिकार था। इस सम्बन्ध सें यह जानना मनोरजक होगा 
कि इस तारीख तक सबोडिनेट सर्विस के कर्मचारियो की पेंशनो के दारे 
भी निप्रम भारत-मत्री द्वारा ही दनाएे ऊझाते थे। अतः प्रान्तीय 
सरकार पते इन (पुराने कममंचारियों की पेंशनो के नियसो में भारत-मत्ती 
फी अनुमति बिना परिवत्तंत करने का कोई अधिकार न होगा । उदाहर- 
णार्थ, यदि प्रान्तीय सिनिस्टर ८ मार्द १९२६ से पहुले भर्ती हुए चपरा- 
सियो की पेंशनों के नियमों में तब्दीली करना चाहे तो उन्हे लिए 
भारत-मद्री से अनुमति लेनी होगी 
च्जिक सर्विस कर्मीशन 
एपबट के धारा २६४ द्वारा प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक संविस 
फमीशन की स्थापना छो गई हे, जिसका फाम आल-इण्डिया सांबिस के 
फनरो के जलावा पान्तीय सरकार के मातहत काम करनेवाले और 


के 


न, 


सब फर्मचारियों की भर्ती करना होगा । उसके अछ्यावा प्रान्तीय फर्मचा- 
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रियो की नौकरो से सम्बन्ध रखनेवाले कई मामलो में भी प्रान्तोय 
सरकार को प्रान्त के पब्लिक सविस कमीशन से सलाह लेना लाज़िमी 
होगा । एक्ट की धारा २६६ उपधारा ३ के अनुसार प्रान्तीप सरकार 
को निम्नलिखित सब मासलो में पब्लिक संविस कमीशन से सलाह 
लेनी पडेगी -- 

(अ ) भिन्न-सिन्न सविसो के अफसरो और करंचारियो की भर्ती 
का तरीका, 

( व ) सरकारी अफसरो व कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी 
पद-वृद्धि के सिद्धान्त, और 

( स ) अनुशासन और नियन्त्रण सम्बन्धी सब सासले। 

एक्ट की धारा २६६ उपधारा ४ के अनुसार डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट 
पुलिस के दर्जे से नीचे के सब पुलिस अफसरो व कान्‍्सटेबलो के बारे में 
प्रान्तीय सरकार को पब्लिक सविस कमीशन से उपर्युक्त मामलो में 
सलाह लेना लाज़िमी न होगा। और उपधारा ३ के अनुसार गवर्नर को भी 
यह अधिकार दिया गया हुँ कि वह नियम बनाकर प्राल के और खास- 
स्वास अफसरों और कमंचारियो के सम्बन्ध में पब्लिक संविस कमोश्नन के 
दखल का अन्त करदे। इस प्रकार नियम बनाने में गवर्नर अपनी मर्जी 
से काम करेगा । 

प्रान्त के पब्लिक संविस कमीशन के सदस्यों की सख्या निश्चित करने, 
उसके चेयरमेन व सदस्यों की नियुक्ति करने, उनके वेतन-भत्ते निश्चित 
करने और उनकी नौकरी बगेरा के नियम बनाने का अधिकार गवर्नर 
को होगा और इन सब बातो में वह अपनो मजी' से काम कर सकेगा । 
एक्ट को धारा २६८ के अनुसार, प्रान्तीय घधारा-सभा से पब्लिक सर्विस 
कमोशन के खर्चे की मज़्री लेना भी जरूरी न होगा । 


हु 
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एक्ट की धारा २६५ के अनुसार प्रान्त के पब्छिक सविस कमीशन 
के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिएँ जो १० साल तक भारत 
थें सरकारी मुलाज़िम रह चुके हो । 

यह ध्यान रहे कि प्रान्‍्त के पब्लिक सविस कमीशन मिनिस्टरों के 
काम में लाभदायक तभी सिद्ध होसकते हे जब कि उनके सदस्यों की 
नियुक्ति वगरा मिनिस्टरो के ही हाथ में रहे। ऐसा न होने पर यह 
समझा जाय कि प्रान्तो के लिए पब्लिक सविस कमीशनो की नियुक्ति 
का उद्देश्य बहुत कुछ यही है कि प्रान्त के कर्मचवारियो पर धारा-सतभा और 
मत्रि-मण्डल का प्रभाव ज्यादा न बढ़ सके तो उसमें आइचर्य न होगा। 


प्रान्तीय घारा-सभाओं का संगठन 


घारा-सभाओं के भत्रन 

एवंट की धारा ६० के अन्तर्गत गवर्नर वाले प्रत्यक प्रान्त में धारा- 
सभा की स्थापना कोगई है, जिसके किसी प्रान्त में एक और किसीएे 
दो भवन होगे । इन्हें क्रमशः लेजिस्लेटिव असेम्बली भौर लेजिस्लेटिव 
कासिल नाम दिया गया हैं। इनमें लेजिस्लेटिव असेस्बली गवर्नर वाले 
हरेक प्रान्त में रकही गई है, और उडीसा की असेम्बली के सिवा ओर 
सब शान्‍्तों की असेम्बलियो के सदस्य केवल निर्वाचन द्वारा ही नियुक्त 
किये जाया करेगे । केकिन मद्रास, बम्बई, बंगाल, सयुक्‍तप्रान्त, बिहार 
भर आसाम इन छ प्रान्तो में लेजिस्लेटिव अस्रेम्बलियो के अजावा लेजि- 
स्लेटिंव कोंसिले भी रहेगी । धारा-सभा के इस दूसरे भवन यानी 
लेजिस्लेटिव कॉंसिल के, जिसे आमतौर पर (द्वितीय चेम्बर या 'अपर 
चेम्बर' के नाम से भी पुकारा जाता हैँ, अधिकाश सदस्य निर्वाचित होगे, 
लेकिन कुछ गवर्नर हारा नामज़द भी हुआ करेगे । 

यह ध्यान रहे कि भारत के प्रान्तो में द्वितोय चेम्बरो का श्रीगणेश 
नये विधान के 'प्रान्तीय स्वराज्य' के साथ हो होता हैं । इससे पहले, 
मॉण्टफोर्ड-पुग में भी, भारत के क्रिस्सी प्रान्त में द्वितीय चेम्बरे नही थी । 

यह भी याद रखने को वात हैँ कि भारतीय लोकमत प्रान्तो में 
द्वितीय चेम्बरों की स्थापना के हमेशा विरुद्ध रहा हैं। यही नही बल्कि 
साइमन-कम्रीशन और भारत-सतरकार तक ने इनकी स्थाववा की कभी 


प्रान्तीय धारा-सभाओ का संगठन ११९ 


एकमत से सिफारिश नही की; बल्कि सॉण्टफोर्ड-युग की कई प्रान्तीय 
सरकारो ने तो इनकी स्थापना का घोर विरोध तक किया था। 
उदाहरणार्थ, सद्रास, बम्बई और आसास इन तीनों प्रान्तो की सरकारो ने 
अपने यहाँ द्वितोयष चेम्बरो की स्थापना का विरोध किया था और भारत- 
सरकार ने भी यह सिफारिश की थी कि जिन प्रान्तो की सरकारे द्वितोय 
चेम्बर के पक्ष से नही है उनमें द्वितीय चेस्बरो को स्थापना हगिज्ञ न की 
जाय | यहो नही बल्कि ब्रिटिश सरकार ने भी पहले व्हाइंट-पेपर के जरिये 
यह प्रस्ताव किया था कि जिन प्रान्तो में द्वितीय चेम्बर स्थापित किये जायें 
बहाँके दोनो देम्बरों को यह अधिकार भी दिया जाय कि वे चाहे तो १० 
साल बाद प्रस्ताव पास करके अपने यहॉँकी द्वितीय चेम्बर का अन्त करदे। 
लेकिन ज्वाइण्ट पालंधेण्ट कसेटी ने इसके विरुद्ध सिफारिश की, जिससे 
प्रान्‍्तो को यह अधिकार नही दिया गया ।* 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 

नये विधान की प्रान्तीय असेम्बलियो को हम मॉण्टफोर्ड-युग की 
लेजिस्लेटिव कौसिलो की उत्तराधिकारिणी कहे तो अनुपयुकत न होगा । 
तये विधान से इनके सगठन से सबसे पहला जो परिवत्तंन हुआ, वह यह 
है कि इनका जीवन-काल ३ साल से बढ़ाकर ५ साल कर दिया गण है । 
लेकिन सॉण्टफोडे-युग की तरह अब गवनेर को इनका काल बढ़ाने का 
अधिकार नही रहा हैं; अलबत्ता इनको किसी भी समय भंग करके नये 
चुनाव की आज्ञा देते का अधिकार गवनेर को अब भी होगा। दूसरा 
परिवत्तत यह हुआ है कि उडीसा की असेम्बली के सिवा अब इनसे 
भनासज़द सदस्य बिलकुल नही . रहेगे। इस नियम से केवल एक अपवाद 
हैं; वह यह कि प्रान्त का कोई भी सिनिस्टर--चाहे बह प्रान्तीय असेम्दली 

१ ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ ६५, पैरा ११७। 
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्् 
श्र 
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का सदस्य न भी हो--प्रान्तीय असेम्बली की कार्रवाई में भाग ले सकता 
है । यही बात एडवोकेट-जनरल के बारे में भी है। लेकिन कोई भी 
मिनिस्टर या एडवोकेट-जनरल असेम्बली के सदस्य न होने की हालत में 
असेम्बली में मत देने के अधिकारी नही होसकते ।' और तीसरा परिवर्तन 
यह है कि इनके सदस्यों की सख्यायें पहले से लगभग टूनी करवी गई हें । 


अमेस्रलियों के सदस्य 
प्रान्तीय असेम्बलियो के सदस्यो-सम्बन्धी विवरण खास एक्ट के 
बजाय उसके ५थे परिशिष्ट में दिया गया है| इसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
जातियो और सीटो के लिए जो निर्वाचन-क्षेत्र वगैरा बनाये गये हे उनका 
वर्णन एक्ट की धारा २९१ के अन्तर्गत जारी किये गये सम्राट के एक 
आर्डर-इन-फौंसिल सें किया गया हैँ। इस परिशिष्ट और आडंर-इन- 
कौंसिल के अनुसार प्रान्तीय असेम्ब्लियो के सदस्यो-सम्बन्धी खास-ख्तास 
बाते निम्नप्रकार हें । 
एक्ट के परिशिष्ट ५ के अन्त में एक तालिका द्वारा बताया गया हैं 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो और 
विशेष हितो के लिए असेस्वलियो की सीटो का बेंट- 
वारा किस प्रकार किया गया है । वह तालिका अगले पृष्ठ पर दीगई है । 


सीटों का बंटवारा 


इस तालिका में सीटो का जो बेंटवारा किया गया हैँ वह ब्रिटिश 
सरकार के उस खरीते के मुताबिक हैँ जिसे कज्विटिश सरकार ने ब्रिटेन 
के तत्कालीन प्रवान-मन्त्री श्री रेमज्ञे ' मंकडॉनल्ड की सिफारिश पर 

१ मिनिस्टरों और एडवोकेट-जनरलू को इसी प्रकार प्रान्त की 
लेजिस्लेटिव कौसिल की कारंबाई में भी भाग लेने का अधिकार होगा, 
चाहे वे उसके सदस्य न भी हो, लेकिन सदस्य ने होने की हालत में वे मत 
देन के अविकारी नहीं होगे । 


प्रान्तीय धारा-सभाओं का सगठन 
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आाम्प्रदाधिक निर्णय के रूप में ४ अगस्त १९३२ को प्रकाशित किया 
था। पूना-पैक्ट और उडीसा को पृथक प्रान्त बनाने की वजह से जो 
परिवर्तन उस खरीते में करने लाज्ञिमी हुए है उनके अलावा और कोई 
विशेष परिवर्तन इस साम्प्रदाधिक बंटवारे में नही किया गया हूँ । 
तालिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सिक्‍खो के लिए 
पजाब ओर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में, मुसलमानों के लिए सब प्रान्तो 
में, एग्लो-इण्डियनो के लिए आसाम, पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त, उडोसा व सिन्ध को छोडकर होंष सब 
प्रान्तो में, यूरोपियनो के लिए पश्चिमोत्तर सोमाप्रान्‍्त व उडीसा को 
छोडकर शेप सच प्रान्तो में, और भारतीय ईसाईयो के लिए मध्यप्रान्त- 
बरार, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त व सिन्ध को छोडकर शेष सब प्रान्तो में 
अलग सीटें सुरक्षित रक्खी गई है । मद्रास, बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त- 
बरार, आसाम ओर उडीसा इन ६ प्रान्तो में 'पिछडे हुए क्षेत्रों और 
जातियो' (छल, उब्00 ॥ट्व8 470 (९५ ) के लिए भी अलग सीटें 
सुरक्षित रकखी गई है । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और सिन्‍ध को छोडकर 
शेप सब प्रान्तो में हरिजनो' के लिए जनरल सीटो में से कुछ सीटें 
सुरक्षित रकखी गई है । बम्बई में जनरल सीटो में से कुछ सीटें मराठो के 
लिए भी सुरक्षित हूँ । हिन्द्ुओ के लिए किसी प्रान्त में और ख्लास बंगाल, 
पजाब, पर्चिचमोत्तर सीमाप्रान्त और सिन्ध में भी, जहाँ उनका अल्पमत 
हैं, हिन्द्ुओ के नाम से कोई सीट सुरक्षित नहीं रकखी गई । उन्हे केवल 


साम्प्रदायिक सीटे 


१ भिन्न-भिन्न प्रान्तो में हरिजनों की परिभाषा मे किस-किस जाति 
को घामित किया जायगा, इसक बारे में सम्राट की ओर से एक आडेर- 
इन-फौसिल जारी किया गया है। एक्ट में और आड््डर-इन-कौसिल में 
उन्हे परिगणित जातियो' ( $क०वण०व ८४४८४ ) का नाम दिया 
गया हैं । 


डी 
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जनरल सीदो से ही खडे होने का अधिकार होगा । इन्ही जमरल सीटो 
से उन सब जातियो को भी खड़ा होने का अधिकार होगा जिन्हे उस 
प्रान्त में कोई विशेष प्रतिनिधित्व न मिला हो। उदाहरणाथं, सयुक्षतप्रान्त 
में जनरल सीटो से सिक्ख भी खडे होसकते हे ओर पारसी भी, क्योकि 
इन जातियो को संयुक्तप्रान्त मे कोई विशेष प्रतिनिधित्व नही दिया गया हे 
कुछ प्रान्तो में तो उन जातियो को भी जिन्हे उस प्रान्त में विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया गया है, एक खास हालत मे जनरल सीटो से खडे होने 
का अधिकार होगा । जंसे बम्बई मे ईसाई सीटों के निर्वाचन-क्षेत्र सारे 
प्रान्त में फेले हुए न होकर खास दो-एक जिलो से ही रकखे गये हे। ऐसी 
हालत में शेप ज्ञिलो के ईसाई मतदाताओ को जनरल सीठो में शामिल 
होने का अधिकार दिया गया हे। 


पविचमोत्तर सीमाप्रान्त को छोडकर शेष सब प्रान्तो से स्त्रियों के 
लिए भी कुछ सोदे सुरक्षित रकखी गई है; लेकिन उनका आधार भी 
साम्प्रदायिक ही रवखा गया है । अर्थात्‌ स्त्रियों की 
सीटो में भी यह भेद कर दिया गया हु कि ये सीढे 
अमुक-अमुक सम्प्रदाय की स्त्रियों के लिए सुरक्षित होगी । उदाहरणार्थ, 
सद्रास की सित्र्णे की ८ रीटों में से एक सीट सुस्लिस स्त्री के लिए और 
एक हिन्दुस्तानी ईसाइन के लिए सुरक्षित है । इसी प्रकार बंगाल 
में मुस्लिम और एंग्लो-इण्डियन स्त्रियो के लिए, पंजाब में सिक्‍्ल और 
मुस्लिस स्त्रियों के लिए, और बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार व सिन्ध में 
मुस्लिम स्त्रियों के लिए सीटे सुरक्षित रक्‍खी गई हे । हाँ, आसाम और 
उडीसा में स्त्री-सीटें किसी जाति-विशेष के लिए सुरक्षित नही रक्खी गई । 


स्त्री-सीटे 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अलावा प्रास्तो में कई विशेष हितो को 
भी संरक्षण दिया गया है। इस प्रकार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और 


| 


ड भारत का नया शासन-विवान 


हपँ 


विशेष प्रतिनिधित्व इन दोनो का ही प्रान्तो की धारा-सभाओ में बोल- 
चाला रहेगा। यदि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के प्रति- 
निधि किसी प्रइन पर एकमत हो भी जायें, तो 
“वविज्ञेष हितों के प्रतिनिधि दूसरे रास्ते पर जाये 
बिना न रहेगे । ये विश्वेप हित है (१) व्यापार-उद्योग, (२) ज़मीदार, 
( ३) मजदूर, और (४) विश्वविद्यालय । व्यापारिक और 
ओऔद्योगिक हितो को परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त के अलावा सब प्रान्तो 
में अलग सीटें दीगई हे । जमींदारों को आसाम के अलावा सब प्रान्तो 
में अलग सीटें दीगई हे । मज़दूरों के लिए पर्चिचमोत्तर सीसमाप्रान्त के 
अलावा सब प्रान्तो में सीटें सुरक्षित है। और विश्वविद्यालयो के लिए 
आसाम, पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उडीसा और सिन्ध के अलावा सब 
पान्‍्तो में सीटें सुरक्षित है । पजाब में ज़्मीदारों की सोटो में से भो एक 
सीट तूमानदारों के लिए सुरक्षित है। 


विद्येप हितो को 
सरक्षण 


साम्प्रदायिक सीटो में आर्डर-इन-कौसिल द्वारा एक प्रकार का भेद 
ओर किया गया है, और उसका आधार हे निर्वाचन-क्षेत्रों को शहरी 
व देहाती हलको में बॉटना । उदाहरणार्थ, सयुक्त- 
प्रान्त की १४० जनरल सीटो में से १७ शहरी 
और १२३ देहाती इलाको में बॉटी गई हे । इसी प्रकार हरिजनो के लिए 
सुरक्षित रकखी गई २० सीटो में से ४ शहरी और १६ देहाती इलाको के 
लिए सुरक्षित हैँ । मुसलमानों की ६४ सीटों में से १३ शहरी और ५१ 
देहाती इलाकों के लिए रकखी गई है। स्त्रियो की ४ जनरल सीटो में से 
१ गहरी और ३ देहाती इलाको के लिए सुरक्षित हैं, और मुसलमानों की 
२ सीटों में से १ शहरी और १ देहाती इलाके के लिए सुरक्षित है । 
यूरोपियन, एग्लोइण्डियन और हिन्दुस्तानी ईसाइयो की सीटो को शहरी 


जहरी व देहाती सीटे 


क्री 
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व देहाती इलाको में नही बॉटा गया, क्योकि ये छोग ज्यादातर शहरो 
व कस्बो में ही रहते हे । 

इसी प्रकार गेर-साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों में भी भिन्न-भिन्न हितों 
को प्रतिनिधित्व देने को कोशिश कीगई हैं। उदाहरणार्थ, सयुकतप्रान्त 
में ३ व्यापारिक सीटो से से २ यूरोपियन व्यापा- 
रियो के व्यापार-मण्डल के ओर १ भारतीय व्या- 
पारियों के व्यापार-सण्डल के लिए सुरक्षित रक्खी गई हे । ज़्मीदारो की 
६ सीटो में से ४ अवध के ब्रिटिश इण्डियन असोसिएशन और दो इला- 
हाबाद के आगरा प्रान्तीय ज्ञ़मीदार-असोसिएशन के लिए सुरक्षित रक्‍्खी 
गई हैँ । सज़दूरो की ३ सीटो में से १ ट्रेड यूनियनों और २ गेर-यूनियन 
मज़दूरो के लिए सुरक्षित रक्खी गई हे । यही बात अन्य प्रास्तो के बारे 
में है। 


और भेद 


निर्वाचन-विधि 

सास्प्रदायिक सीटो का चुनाव पुथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से हुआ करेगा। 
अर्थात्‌ हरेक सम्प्रदाय की सीठो का चुनाव उसी जाति के स्तदाता 
करेगे, जबकि जनरल ( आम ) निर्वाचन-क्षेत्रो मे उन सब सतदाताओ 
को मत देने का अधिकार होगा जिन्हे उस प्रान्त में ओर किसी साम्प्रदा- 
पिक निर्वाचन-दक्षेत्र में शामिल नही किया गया होगा। रहे निर्वाचन-क्षेत्र । 
सो मुसलमान, एंग्लो-इण्डियय और सिक्‍खो को जिन-जिन प्रान्तो में विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया गया है उन-उन प्रान्तो मे करीब-करोब सारे प्रान्त को 
ही निर्वाचन-क्षेत्रो में बॉटा गया हें । लेकिन इस नियस का एक अपवाद 
हैं। बहिर्गत-क्षेत्र जेसे कुछ इलाके ऐसे है जिन्हे प्रतिनिधित्व का कोई 
अधिकर नही दिया गया है । जिन प्रान्तो सें यूरोपियनों को सीटे दीगई 
हैँ उनमें केवल आसाम ही एक प्रान्त है जिसमें यूरोपियनो के निर्वाचन- 
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क्षेत्र सारे प्रान्त में नहीं वल्कि कुछ जिलो तक ही मर्यादित है। ईसाइयो 
के निर्वाचन-क्षेत्र आमतौर पर सारे प्रान्त में न होकर उन खास- 
खास जिलो या शहरो में रक्‍्खे गये है जहों उनकी आबादी काफी हूँ। 
सपुक्तप्रान्त और सद्गास इस नियम के अपवाद है, और बिहार में ईसाई 
सीट का चुनाव सीधा मतदाताओ द्वारा न होकर छोटा नागपुर कंथलिक 
सभा और बिहार-उडीसा की क्रिश्चियन कौसिल द्वारा नामज़द किये 
गये ४०-४० संदस्यो के मतो से हुआ करेगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों और 
जातियो को ६ प्रान्तो में जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है उनमें 
मद्रास, मध्यप्रान्त-चरार और आसाम में इन जातियो के निर्वाचन-क्षेत्र 
सारे प्रान्त में न रकखे जाकर ख़ास-खास इलाको में ही रकखे गये है और 
बम्बई व विहार में यह किया गया है कि जनरल सीटो के कुछ खास 
निर्वाचन-क्षेत्रों में ही इन जातियो को शासिल कर दिया गया हैँ । यही 
उडीसा की इनकी ५ में से १ सीट के लिए किया गया है, लेकिन शेष 
४ सीटों में निर्वाचन न होगा बल्कि गवर्नर अपनी मर्जी' से 'पिछडे हुए 
क्षेत्री और जातियो' के प्रतिनिधियो को नामज़द करेगा । हरिजनो के लिए 
निर्वाचन-क्षेत्र पृथक नही बनाये गये, वे जनरल निर्वाचन-क्षेत्रो में हो 
गा[मिल होगे । 


निर्वाचन-क्षेत्रो के बारे में यह भी जानना ज़रूरी है कि एक निर्वा- 
चन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जायगा या एक से अधिक भी ? यानी ये 
निर्वाचन-क्षेत्र एकसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र ( 9778० 
ग्रढग्रैटा ००50पथ्यटा८5 ) होगे या बहुसवस्य- 
निर्वाचिन-क्षेत्र(१/७ िनग्टागर९४ 00780ए27८28) ? 
नये विधान में आमतौर से तो यही नियम रबखा गया हे कि एक 
निर्वाचन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाय । लेकिन कुछ प्रान्तो में 


बहुसदस्थनिर्वाचन- 
क्षेत्र 
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ईप्ताई, एंग्लो-इण्डियन और यूरोपियनों के लिए बहुसदस्थ निर्वाचन-क्षेत्र 
भी रक्‍खे गये हे और कुछ प्रान्तों में मुसलमानों की और जनरल सीटो 
के लिए भो बहुसदस्थ-निर्वाचन-क्षेत्र रक्‍्खे गये हे--जैसे कि बम्बई और 
मद्रास में । इसके अलावा चूंकि पूना-पेक्ट के अन्तर्गत हरिजनों के लिए 
पृथक निर्वाचन-क्षेत्र नही बनाये जासकते, उनके लिए प्रान्त के खास- 
खाम निर्वाचन-क्षेत्रों में हो सीटें सुरक्षित रखदी गई है; इसलिए, इस 
वजह पे भो, उन सब प्रान्‍्तो में, जहाँ हरिजनो को विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया गया हैं, जनरल निर्वाचन-क्षेत्र बहुसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र ही हें । 


बहुसदस्प-निर्वाचन-प्षेत्रो में अक्सर यह पेचीदगी उठ खडी होती 
हैँ कि प्रयेक सतदाता फो कितने मत देने का अधिकार दिया जाय ? 
अगर एक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार हो, तब तो कोई 
दिवफत नही; लेकिन यदि हरेक मतदाता को उतने ही मत देने का 
अधिकार हो कि जितनी सीटें हो, तव यह दिवकत पेश आती हें कि 
प्रत्येक मतदाता को अपने सारे मत उम्मीदवारों में अपनी मर्ज़ी के 
माफिक बॉटने का अधिकार दिय्ग जाय या प्रत्येक मतदाता एक उम्मीद- 
वार को एक मत से ज्यादा न देसके ? नये विधान में इस सम्बन्ध सें 
भिन्न-भिन्न बहुसदस्०-निर्वाचन-क्षेत्रो सें भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम रक्‍्खें, 
गये हे । 

इन भिन्न-भिन्न बहुसदस्थ-निर्वाचन-क्षेंत्रो मं सत-विभाजन की जो 
प्रणालियाँ रक्‍खी गई हे उन सबका वर्णन करना यहा सम्भव नहीं है । 
अत. यहाँ केवछ हरिजन-सीटो की चुनाव-प्रणाली 
पर प्रकाश डाला जायगा। पुना-पैकट के अनुसार 
उन-उन जनरल बहुसदस्य-निर्वाचन-सश्षेत्रो के हरिजन 
मतदाताओं फो, जिनमें हरिजनों के लिए सीटें सुरक्षित रदखी गई हूं, 


हस्जिननसीटो का 
चुनाव 
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पहुले एक प्रारम्भिक चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा, जिसके 
उम्मीदवार भी हरिजन ही होगे । इस चुनाव में जिन चार उम्मीदवारों 
को सबसे अधिक मत मिलेगे वे ही बाद में उस जनरल निवच्िन-क्षेत्र 
के चुनाव में हरिजनों के लिए सुरक्षित रकखी गई सीट से खडे हो 
सकेगे । इसके अलावा उस जनरल निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण सीटो के 
लिए भी वे उम्मीदवार समझे जायेंगे। आमतौर पर जनरल निर्वाचन- 
क्षेत्रों की साधारण सीटो से अन्य हरिजन उम्मीदवार भी खडे होसकेगे, 
लेक्तित बगाल में कोई भी हरिजन जनरल निर्वाचन-क्षेत्रो की साधारण 
सीट से तबतक खडा न होसकेगा जबतक कि वह प१।रम्भिक चुनाव में 
सफल न होजाय । 


प्रारम्भिक चुनाव के बाद जब आम चुनाव होगा तो प्रत्येक सत- 
दाता को, चाहे वह हरिजन हो या गेर-हरिजन, चुनाव में उतने ही मत 
देने का अधिकार होगा जितनी कि सीटें होगी, ओर उसको भिन्न-भिन्न 
उम्सोदवारो में उन सतो का अपनी मर्जी के माफिक बेँटवारा करने का 
अधिकार होगा--यानी वह हे तो सारे मत एक ही उम्मीदवार को 
देदे या और किसी प्रकार उनका बेटवारा करे। यह ज़रूरी नहीं कि 
एक उम्मोदवार को एक हो मत दिया जाय, और यह भी ज़रूरी नही कि 
मतो का विभाजन हरिजन व गर-हरिजन दोनो प्रकार के उम्मीदवारो में 
किया जाय । कोई मतदाता चाहे तो अपने सारे मत हरिजन उम्मीदवार 
को देदे या गर-हरिजन उम्मेदवार को । व्यवहार में होगा भी ऐसा ही । 
मत-विभाजन का यह सिद्धान्त हेसण्ड-क्मेटी * की सिफारिश पर जारी 

£ हँमण्ड कमेटी से अभिप्राय उस कमेटी से हैँ जो गवर्मण्ठ ऑफ 
इण्डिया एक्ट पास होजाने के बाद चुनाव-सम्बन्धी विभिन्न मामछों पर 
विचार करने के ल्लिए नियुक्त कीगई थी। 
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किया गया है । यह कहना व्यर्थ न होगा कि इस पद्धति ने पुना-पैक्ट के 
मूल उद्देश्य को नप्ट कर दिया है और उलद-फेरकर फिर उसी पृथक्‌ 
निर्वाचन-पद्धति को जारी कर दिया गया है जिसका गॉधीजी ने विरोध 
किया था। क्योकि ज्यादातर होगा यही कि हरिजन सतदाता अपने सारे 
मत हरिजन उम्पीदवार को देंगे और गेर-हरिजन मतदाता गर-हरिजन 
उम्मीदवार को। 

स्त्रियों के लिए जो सीटें भिन्न-भिन्न प्रान्तो में सुरक्षित रवखी गई है, 
उनके निर्वाचन-क्षेत्र सारे प्रान्त मे फैले हुए न होकर प्रान्त के स्ास-स्ास 
शहरो में हो रकखे गये हे । आमतोर पर स्त्री- 
सीटो के चुनाव में पुरुष और स्त्री दोनो को ही 
सत देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बगाल व बिहार की सुस्लिम 
सत्री-नीटो के चुनाव से और आसाम की जनरल स्त्री-सीटी के चुनाव में 
पुरुष मतदाता भाग न ले सकेगे । 


लेजिस्लेटिव कोसिलें 

लेजिस्लेटिव कौसिले इन छः प्रान्‍्तो से कायम की गई है ( १ ) 
मद्रास, ( २ ) बस्बई, ( ३ ) बगाल, ( ४ ) सयुक्तप्रान्त, ( ५ ) 
बिहार और ( ६ ) आसाम । इनसें सीटों का बंटबारा उस तालिका 
के अनुसार होगा, जो अगले पुप्ठ पर दीगई है । 

लेजिस्लेटिव असेमस्बलियो की भाँति लेजिस्लेटिव कौसिलो के लिए 
भी हरेक प्रान्त में मुसलमानों और यूरोपियनो की सीटे पृथक सुरक्षित 
रक्‍्खी गई है, जिनका चुनाव पुथक्‌ निर्वाचन-पद्धति द्वारा हुआ करेगा। 
हिन्दुस्तानी ईसाइयो के लिए केवल मद्रास प्रान्‍्त में सीटें सुरक्षित रहेगी, 
जिसका चुनाव भी पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से होगा। शेष जातियो के 
व्यक्तियो को जनरल सीदो से खडे होने और मत देने का अधिकार 
९ 


स्त्रियो की सीटे 
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होगा । बंगाल व बिहार इन दो प्रान्तो की लेजिस्लेटिव कौसिलो में कुछ 
सदस्य ऐसे भी हुआ करेगे, जिनका चुनाव उन प्रान्तो की लेजिस्लेटिव 
असेम्बली के सदस्यों हारा हुआ करेगा। लेकिन इसका यह सतलब नही 
कि लेजिस्लेटिव असेम्बली अपने ही कुछ सदस्य चुनकर लेजिस्लेटिव 
कौसिल में भेज देगी; वल्कि इस चुनाव में वे सब व्यक्ति उम्मीदवार 
होसकेंगे जिन्हे प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौसिल की किसी भी सीट के 
चुनाव में सत देने का अधिकार होगा । यदि इस प्रकार उस प्रान्त की 
खास लेजिस्लेटिव असेम्बली का ही कोई सदस्य कौसिल के लिए चुन 
लिया जाय तो उसे असेस्बली की सीट से इस्तीफा देना होगा । ये चुनाव 
आनुपातिक-प्रतिनिधित्व की निर्वाचन-प्रणाली'( 7॥090:0०7थ) फि८७४८- 
इटां00०॥ छए ४7९४05 . 0 (76 ४2]2 ॥:७7$६९४४४०)॥८. ४०८6 ) 
द्वारा हुआ करेगे । 


प्रत्येक प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल में कुछ सदस्यों को नामज़द 

करने का अधिकार गवनंर को भी होगा और वह इस अधिकार के 

प्रयोग सें अपनी सर्जी से कास कर सकेगा। 

लेजिस्लेटिव कॉंसिल के सदस्यो की नामज़दगी के 

बारे से गवरनरो को जो आदेश सम्राट के आदेश-पतन्नो हारा दिया गया 
है, वह इस प्रकार है :-- 


“लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्यो की नामज्दगी करने के अपने 
अधिकार को हमारा गवर्नर इस प्रकार प्रयोग में लायगा कि जहॉतक 
होसके उस अससानता को दूर किया जाय जो चुनाव के फलस्वरूप 
शिन्न-भिन्न हितो को कौंसिल में उचित प्रतिनिधित्व न मिल सकने के 
कारण उत्पन्न हुई हो; और खासतौर से वह इस बात का ख़याल रकक्‍्खेगा 
कि कौंसिल में स्त्रियों और हरिजनो को वाजिब प्रतिनिधित्व मिल जाय ।” 


चामजद सदस्य 
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लेजिस्लेटिव असेम्बली के जीवन-काल फी तरह लेजिस्लेटिव 
कौंसिल का कोई जीवन-फाल निर्धारित नहीं किया गया है, यद्यपि 
सदस्यो की सदस्यता की अवधि अवश्य ९ साल 
रक्‍खी गई है। लेजिस्लेटिव कौसिलो के पहले 
चुनाव के एक-तिहाई सदस्यो की अवधि ३ साल में और एक-तिहाई 
सदस्यों की अवधि ६ साल में समाप्त होजायगी | इस प्रकार हर तीन 
साल बाद लेजिस्लेटिव कौंसिलो के एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव 
हुआ करेगा । कौन-फोनसे सदस्य पहले ३ सालू बाद और कौन-फौनसे 
पहले ६ साल बाद सदस्यता से अलग होजायेंगे, इस बात का निर्णय 
करने का अधिकार गवर्नर फो होगा और बह इस मामले में अपनी 
मर्जी से काम करने का अधिकारी होगा । 


जीवन-काल 


मताधिकार 


प्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव सें किन-किन 
व्यक्तियो को मत देने का अधिकार होगा, इसका विस्तार से उल्लेख 
एक्ट के छठे परिश्विष्ट में किया गया है। यह 

असेम्बली में ः क्षेत्रों 
परिशिष्ट केवरू साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रो के 
मतदाताओ की योग्पता से सम्बन्ध रखता है । शेष सीठो के लिए मत- 
दाताओ को क्या योगवतायें निर्धारित कीगई हे, इसका उल्लेख एक्ट की 
धारा २९१ के अन्तर्गत जारी किये गये एक आर्डर-इन-कौसिल में किया 
गया हू । भिन्न-भिन्न प्रान्तो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम बनाये 
गये है, लेकिन जहाँतक साम्प्रदायिक सोटो का सम्बन्ध है, इन नियमो 
का एक उद्देश्य यह रहा हैं कि जनता के लगभग १५ प्रतिशत व्यक्तियो 
को मत देने का अधिकार मिल जाय । मॉण्टफोड्ड-पुग में प्रान्तीय लेजि- 
सस्‍लेटिव कोंसिलो के चुनाव के लिए मताधिकार-पतम्बन्धी जो निधम बनाये 
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गये थे उनके फलस्वरूप ब्रिटिश भारत में रूगभग ७३ लाख व्यक्तियों 
को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, अर्थात्‌ ब्रिटिश भारत की जनता 
के लगभग ३ प्रतिशत व्यक्ति ही मत देने के अधिकारी हुए थे। साइमन- 
कमीशन ने सिफारिश को थो कि सताधिकार-सम्बन्धी नियमों सें काफी 
ढील दी जानी चाहिए, ताकि जनता के लगभग १० प्रतिशत व्यक्तियों 
को सत देने का अधिकार प्राप्त होजाय । गोलमेज्ञ परिषद्‌ के प्रथम 
अधिवेशन में सताधिकार-उपसमिति की ओर से यह सिफारिश कीगई 
कि लगभग २५ प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना 
चाहिए। अन्त मे गोलमेज़्ञ परिषद्‌ के दूसरे अधिवेशन के बाद लॉ 
लोथियन की अध्यक्षता में जो मताधिकार-सम्तिति बिठाई गई उसकी 
सिफारिशो के फलस्वरूप लगभग १३ प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का 
अधिकार दिया गया हैँ। 


मताधिकार की योग्यता का सुख्य आधार अभीतक सम्पत्ति हे-- 
जैसे मालगुज्ारी देना, लगात देना, इनकसटेक्स देना, और शहरो में सकानो 
का किराया या भाड़ा देना । इनके अलावा शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता के 
आधार पर भी मताधिकार दिया गया हे । आमतौर पर अपर प्राइमरी 
तक की शिक्षा पानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को मत देनें का अधिकार दिया 
गया है । हरिजन जातियो और स्त्रियों के लिए नियमो में कुछ और ढील 
रक्‍खी गई है । साथ ही फौज के अवसर-प्राप्त (रिटायर्ड) और पेंशन- 
याफता अफसरो व सिपाहियो को भी पहली बार एक सिरे से सत देने 
का अधिकार देदिया गया है। 


लेजिस्लेटिव कौसिले आमतौर पर ज़मीदारों और रईसो की कौसिले 
होगी । इसी वजह से इनके सतदाताओ की सताधिकार-योग्यता, जिसका 
आधार भी सम्पत्ति है, बहुत ऊंची रक्‍्खी गई है। उदाहरणार्थ, जहाँ 


सन 
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सयुक्तप्रान्त में इनकमर्टव्स देनेवाला कोई भी व्यक्ति लेजिस्लेटिव असे- 
म्बलो की सीटो की वोदर-लिस्ट में अपना नाम 
दर्ज करा सकता है, लेजिस्लेटिव कौसिल की सीटो 
फी वोटर-लिस्ट में इनकमटेक्स देनें की वजह से वे ही व्यक्ति अपना 
नाम दर्ज़ करा सकेगे जिनकी कम-से-क्रसम ४,०००) वाधिक की आमदनी 
पर इनकमर्टकक्‍्स लगा हो । 


कौसिल में 


सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता के अलावा निम्न प्रकार के व्यक्तियों को भी 
लेजिस्लेटिव कौंसिल की वोदर-लिस्ट में शामिल होने का अधिकार होगा - 

(१) ब्रिटिश भारत की किसी भी धारा-सभा के भूतपूर्व और 
वर्तमान गर-सरकारी सदस्य, 

(२) ब्रिटिश भारत की किसी भो एग्जीक्यूटिव कौंसिल के भूतपूर्व 
या वर्तमात सदस्य, या कोई भी भूतपूर्व या वर्तमान मिनिस्टर , 

(३) ब्रिटिश भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के चान्सलर, प्रो- 
चान्सलर, वाइस-चान्सरूर, प्रो-वाइस चान्सरूूर, और सिनेट व कोर्ट के 
भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य, 

(४) फंडरल कोर्ट या किसी भी हाईकोट के भूतपूर्व या वर्तमान जज, 

(५) मद्रात, कलकत्ता और बम्बई के भूतपूर्व व बतंमान मेयर; 

(६) म्यूनिसिपल बोर्ड या जिला वोर्डो के भूतपूर्व व वर्तमान गेर- 
सरकारी चेयरमसंन; 

(७) दीवानबहादुर, सरदारबहादुर, खानबहादुर, रायवहादुर, 
राववहादुर और इनसे ऊंचे खिताब पानेवाले सब व्यक्ति, और 

(८) ब्रिटिश भारत में २५०) मासिक या इससे ज्यादा पेंशन पाने- 
वाले सब व्यक्ति ' 


१ छेजिस्लेटिव कौसिल के मताधिकार-सम्बन्धी नियमों का ब्योरे- 
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सदस्यता पर पाबन्दियाँ 


प्रान्तीय धारा-सभा के चुनावों मे खडे होनेवाले उम्मीदवारों के लिए 
किन-कित सोग्यताओं की ज़रूरत है और कौन-कौनसी वजूह॒प्त ऐसी हे 
जिनके फलस्वरूप किसो व्यक्ति को प्रान्तीय धारा-सभा की सदस्यता से 
अलूग कर दिया जायगा, या जिनके फलस्वरूप वह व्यक्ति चुनाव सें 
उम्मीदवार खडा होने के लिए अयोग्य समझा जायगा, इन सबका उल्लेख 
एक्ट की धारा ६९, परिश्षिष्ठ ५ और धारा २९१ के अन्तर्गत जारी 
किये गयें विभिन्न आर्डर-इन-कौसिलो सें किया गया है। उसके अनुसार--- 


(१) प्रास्तीय धारा-सभा के चुनाव से किसी निर्वाचन-क्षेत्र से उम्मीद- 
वार बनने के लिए सबसे पहली दार्त यह हैँ कि वह उम्मीदवार मतदाता 
हो । आमतौर पर यह ज़रूरी नही कि उसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र 
की वोटर-लिस्ट में ही दर्ज हुआ हो जिससे कि वह उम्मीदवार खड़ा होना 
चाहता है । इस सिलसिले मे आ्डर-इन-कौसिलों के अन्तगेत जारी किये 
गये नियसों से काफी उदारता दिखाई गई है, लेकिन उनमें किसी एक 
सिद्धान्त को नही अपनाया गया है। 


(२) प्रत्येक उम्मीदवार का या तो ब्रिटिश प्रजा अथवा किसी 
ऐसी देशी रियासत का नरेश या प्रजा होना आवश्यक है जिसका 
उल्लेख इस सिलसिले सें सम्भ्ाद्‌ के किसी आर्डर-इन-कौंसिल में या 
गवर्मरों के नियसों में किया जाय । उदाहरणार्थ, संयुकतप्रान्त की हृद 
के अन्दर जो देशी रियासते हे उनके नरेश्ञो और प्रजा को संयुक्‍तप्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौसिल के चुनावों सें खड़ा होने 
का अधिकार दिया गया है। फेडरेशन स्थापित होने पर फेडरेशन में 


वार वर्णन सम्राट्‌ के आडर-इन-कौसिल द्वारा किया गया है । 


्क 
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न 


शामिल होनेवाली प्रत्येक देशी रियासत के नरेश और वहाँकी प्रजा को 
भी यह रिआयत मिल जायगी। 

(३) लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए कोई व्यक्ति तबतक उस्मीद- 
वार नहीं होसकता जबतक कि उसकी अवस्था कम-से-कम २५ वर्ष न 
हो । इसी प्रकार लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए कोई व्यक्ति तबतक 
उम्मीदवार नही होसकता जबतक कि उसकी अवस्था कम-से-कस्त ३० 
वर्ष न हो । 

(४) मिनिस्टने के अलावा सरकारी खजाने से वेतन या अन्य किसी 
प्रकार का पुरस्कार पानेवाला कोई भी कर्मचारी तन तो धारा-सभा का 
सदस्य रह सकता हैँ और न चुनाव में खडा होसकता हैँ। लेकिन प्रान्तीय 
धारा-सभा को यह अधिकार है कि वह एक्ट पास करके इस पाबन्दी को 
उन कर्मचारियों पर से उठा ले जिनका कि वह एक्ट में उल्लेख करना 
उचित समझे। कई प्रान्तो में एक्ट पास करके यह नियम बना भी 
दिया गया हैँ, कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार होने या प्रान्तीय 
धारा-सभा का सदस्प रहने से केवल इसी बिना पर बचित न किया 
जायगा कि उसने पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी! का ओहदा स्वीकार कर लिया 
है । पजाब में ज्ञलूदारों, इनामदारो वगैरा को भी, जिन्हे सरकारी खजाने 
से कुछ पुरस्कार मिलता रहता है, इस प्रकार की पाबन्दी से मुक्त कर 
दिया गया हे । 

(५) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अदालत द्वारा पागल घोषित 
किया जा चुका हैँ, न तो धारा-सभा का सदस्य रह सकता है और न 
किसी चुनाव में उम्मीदवार होसकता हें । 

(६) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया करार दिया गया हो 
भौर जिसे अदालत द्वारा कर्ज़ों से छुटकारा न मिला हो, न तो धारा- 


है 
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सभा का सदस्य रह सकता है और न किसी चुनाव में उम्मीदवार हो 
सकता है । 

(७)कोई भी ऐसा! व्यक्ति जो किसी चुनाव-सस्बत्धी जॉच सें चुनाव- 
ट्िब्यूनल द्वारा किसी जुर्म करने का या किसी गर-कानूनो या नाजायज् 
हरकत का दोषी ठहरा दिया गया हो, न तो धारा-सभा का सदस्य रह 
सकता है और न किसी चुनाव से उम्मीदवार होसकता हैँ। लेकिन यह 
अयोग्यता ऐसी हैं जो कुछ समय के बाद स्वतः दूर होजाती है । चुनावों 
के सम्बन्ध में कोन-कोनसी हरकते नाजायज्ञ समझी जायेगी और कितने 
ससय के बाद वह अयोग्यता दूर होजायगी, इन बातो का उल्लेख भी 
सम्राद के एक आडेर-इन-कौसिल द्वारा किया गया हैँ । इस आडेर-इन- 
कौसिल के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी चुनाव-सस्बन्धी जुर्स 
में सज्ञा पा चुका हो या जो चुनाव-सम्बन्धी किसी नाजायज्ञ हरकत 
का दोषी ठहराया गया हो, आमतौर पर प्रान्तीय धारा-सभाओ के चुनावो 
में ६ साल तक खड़ा होने लिए अयोग्य समझा जायगा । 


(८) यदि किसी व्यक्ति को ब्रिटिश भारत मे किसी जुर्स में काले 
पात्ती की या दो साल या दो साल से अधिक की सजा होजाय, तो रिहा 
होने के बाद ५ सालू तक वह व्यक्तित चुनाव में उस्मीदवार होने के 
अयोग्य रहेगा, चाहे उसे सजा किसी राजनेतिक अपराध के कारण ही 
क्यो न दीोगई हो। लेकिन यदि गव्ेर चाहे तो अपनी मर्जी! से किसी 
भी व्यक्ति की इस अयोग्यता को ५ साल खत्म होने से पहले ही दूर 
कर सकता हें । 

(९) किसी चुनाव में उम्प्नीदवार या किसी उम्मीदवार का चुनाव- 
एजेण्ट रहनेवाला कोई व्यक्ति यदि नियत समय में चुनाव मे हुए ख़र्चें 
का हिसाब न दाखिल करे, तो वह भी ५ साल तक अगले चुनावो में 
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नहीं खडा होसकेगा । लेकिन अगर गवरनेर चाहे तो अपनी मर्ज़ो' से 
इस अयोग्यता को भी दूर कर सकता है । 


(१०) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अपराध की सज्ञा पुरी करने 
फे लिए या तो कालेपानी में हो या किसी जेंल में बन्द हो, चुनाव में 
खडा नहीं होसकता । यह नियम शायद नज़रबन्दो पर लागू न हो- 
सकेगा; क्योकि जबतक किसी व्यवित पर मुकदमा नल चले और उसे 
अदालत द्वारा बाकायदा सज्ञा न मिले तबतक वह अपराधी नही कहा 
जा सकता । 


(११) यदि किसी सदस्य को किसी चुनाव-सस्वन्धी सासले में सज़ा 
होजाय या किसी और अपराध में दो या दो साल से अधिक की सज्ञा 
हो, तो उसे अपनी सदस्यता से अलूग होना पडेगा। लेकिन अगर वह 
सदस्य तीन महीने के भीतर अपील या निगरानी की दर्ख्वस्त देदे, तो 
जबतक उसकी अपील या रिगरानी की दर्ख्वास्त का फेसतला न हो- 
जाय तबतक उस व्यक्ति को सदस्यता से अरूग नही होना पडेगा। 
लेकिन इस दर्मियान में वह व्यक्ति न तो धारा-सभा की बेठको में भाग 
ले सकेगा और न मत दे सकेगा । 

(१२) कोई भी व्यक्ति किसी प्रान्त की धारा-सभा के दोनो चेम्बरों 
का एकसाथ सदस्य नहीं रह सकता । नियत समय के अन्दर-अन्दर उसे 
दोनो जगहो में से एक जगह से इस्तीफा देना पडेगा। इसी प्रकार कोई भी 
व्यक्ति केन्द्रीय घारा-सभा और प्रान्तीय घारा-सभा दोनो का एकसाथ 
सदस्य नही रह सकता । यदि वह नियत समय में केन्द्रीय धारा-सभा की 
सदस्यता से इस्तीफा न देगा तो उसकी प्रान्तीय धारा-सभा वाली जगह 
खाली होजायगी । समय नियत करने का अधिकार गवर्नर को है और 
इसमें वह अपने विवेक से काम लेसकेगा । 
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(१३) यदि कोई व्यक्ति एक ही चेम्बर में एक से अधिक जगह से 

चुन लिया जाय, तो उसे भी केवल एक ही जगह पर रहने का अधिकार 
होगा । शेष जगहो से उसको इस्तीफा देना पडेगा। 
9 (१४) प्रान्तीय धारा-सभा का कोई भी सदस्य धारा-सभा को 
कारंवाई में तबतक भाग नहीं लेसकता जबतक कि वह या तो गवर्नर के 
सामने या गवर्नर द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने सम्राट के प्रति 
वफादारी की शपथ न लेले। 

(१५) यदि कोई व्यक्ति जिस चेम्बर का वह सदस्य हो उसकी 
बैठकों से ६० दिव तक बिना चेम्बर की आज्ञा लिये लगातार गरहाज्िर 
रहे, तो चेम्बर को यह अधिकार होगा कि उस व्यक्ति को चेम्बर की 
सदस्यता से हटादे । इन ६० दिलो में वे दिन शासिल नही किये जायेंगे 
जिन दिनो कि चेम्बर का अधिवेशन या तो भंग कर दिया गया हो या 
४ दिन से अधिक के लिए स्थगित रहा हो । 

यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त नियमों के विरुद्ध किसी धारा-सभा को 
बेठक सें बेठे या सत दे, तो प्रतिदिन ऐसा करने के लिए उसपर अदालतो 
द्वारा ५००) तक का जुर्माना किया जा सकेगा । 


सदस्यों के रिश्रायती अधिकार 

धारा-सभा की सदस्यता एक सार्वजनिक करत्तेंव्य हें। इस कत्तेव्य 
का ठोक-ठीक पालन करने के लिए यह ज़रूरी हैँ कि धारा-तभा के 
सदस्यो को निर्भयता से और बिना किसी रोक-टोक के इस कर्तव्य के 
पालन का सोका दिया जाय । यह तभी सम्भव हे जब कि देश के साधा- 
रण कानून उनपर उतनी ही सख्ती से न लागू किये जाये कि जितनी 
सख्ती से वे आम लोगो पर किये जाते है। अतः धारा-सभाओ के सदस्यों 
के साथ कुछ रिआयते की जाती है, जो एक प्रकार से उनके रिआयती 


के 539 
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अधिकार ( ितण]व65 * ही कहलाने चाहिएँ। प्रान्तीय धारा-सभाओ 
के सदस्यो को जो रिआयती अधिकार नये एक्ट में दिये गये हे उनका 
चर्णन एक्ट की ७१वीं धारा में किया गया हैं। इस घारा के अनुसार 
घारा-सभा के प्रत्येक सदस्य को धारा-सभा में अपनी इच्छानुसार भाषण 
और मत देने की स्वतत्नता होगी । उसके भाषण के फलस्वरूप या उसके 
किसी भी पक्ष-विपक्ष में मत देने के कारण उसपर कोई भी दीवानी या 
फौजदारी मुकदमा नही चलाया जासकता और न ही कोई ओर कानूनी 
कारंबाई उसके ख़िलाण की जासकती हैँ। इसी प्रकार हाउस के अधिकार 
से हाउस के जो फोई कागज्ञात, कार्रवाई, रिपोर्ट व्गरा छपाई जायेगी या 
प्रकाशित होगी, उनके फलस्वरूप भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी 
कार्रवाई नही की जा सकेगी। लेकिन किसी भी सदस्य को हाउस के नियमों 
के विरुद्ध भाषण देने या मत देने का कोई अधिकार न होगा । प्रत्येक 
सदस्य के लिए हाउस के नियमो, स्टेण्डिग आर्डरो और अध्यक्ष की रूलिगो 
का मानना लाज़िमी होगा । 


इग्लंण्ड में पालंमेण्ट के प्रत्येक हाउस को यह अधिकार है कि यदि 
कोई व्यक्ति उसके काम में खलल डाले या और 
किसी प्रकार उसकी सत्ता का अपमान करेतो 
खुद वारण्ट निकालकर उसे गिरफ्तार करले। 
ब्रिटिश उपनिवेश्ञो में जब उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था 
तो उनकी धारा-सभाओ के भिन्न-भिन्न भवनों को भी अपनी सत्ता की रक्षा 
करने के लिए उसी प्रकार के अधिकार दिये गये थे जिस प्रकार कि इस्लेण्ड 
में कामन्स-सभा को है। लेकिन भारत में बह्विटिद्य पार्लमेण्ट ने धारा-नभाओ 
के भवनो को वैसे ही अधिकार और स्थिति देने से हाथ खीच लिया है । 
एक्ट की घारा ७१ उपधारा ३ के अनुसार किसी भी धारा-सभा के भवन 


धारा-सभाओ के 
भवनों की सत्ता 


प्रान्तीय धारा-सभाओ का संगढ़ने: ० 


को या उसकी किसी कमेटी या अफसर को किसी व्येक्ति:को>: सैंशा देने 
वारण्ठ निकालने, या गिरफ्तार करने का या ऐसा और कोई अधिकार 
प्राप्त न होगा जेसा कि अदालतो को होता है। प्रान्तीय धारा-सभाओ के 
भवनो को इन सामलों में केवल यह अधिकार दिया गया है कि वे हाउस 
के नियमो के विरुद्ध आचरण करनेवाले व और किसी प्रकार की बेढंगी 
हरकत करनेवाले व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हो या दर्शक अथवा प्रेस- 
रिपोर्टर, हाउस से निकाल दें। अलबत्ता, इसके अलावा, धारा-सभा एक्ट 
पास करके यह कानून भी बना सकती है कि जो व्यक्ति किसी भी हाउस 
की कमेटी के सामने कमेटी के प्रधान के हुक्म के बावजूद गवाही देने से 
या कोई दस्तावेज्ञ पेश करने से इन्कार करे तो उसे अदालतों के ज़रिये 
सज्ञा दी जा सकेगी । हाउस की सत्ता का अपमान होने पर केवल अदा- 
लते ही मानहानि करनेवाले व्यक्ति को सज्ञा दे सकेंगी, खास हाउस 
नही। लेकिन यदि गवर्नेर अपने विवेक' से यह नियम बना दे कि मौजूदा 
या भूतपुर्वे सरकारी कर्मचारी स्लास-खास वर्णित हालतो में ही कमेटी के 
सामने पेश होने को बाध्य होगे तो वे कमेंचारी उच हालतो के अलावा 
कमेटी के सासने गवाही देने को वाध्य नही होगे। इसी तरह गवर्नर अपने 
विवेक से यह नियम भी बना सकेगा कि कोई कमेटी किसी व्यक्ति को 
उन सासलो पर प्रकाश डालने के लिए वाध्य न कर सकेगी जिन्हे 
गवनेर गुप्त समझता हो । 


एक्ट में वाणित सदस्यों के रिजायती अधिकारों के अलावा धारा- 
सभाओ को भी उनके रिआयती अधिकारो में वृद्धि करने का अधिकार हैं; 
लेकिन इसके लिए उन्हे बाकायदा एक्ट पास करना होगा। यह ध्यान रहे 
कि अभोतक किसी भी प्रान्त की धारा-सभा ने इस दिशा से कोई कदस 
नही उठाया हे । 


श्४२ भारत का नया शासन-विधान 


सदस्यों के वेतन व भत्ते 

प्रान्त की असेम्बही और कोंसिल के सदस्थो को वेतन या भत्ते 
कितने दिये जायें, इसका निईचय करने का अधिकार एक्ट की धारा ७२ 
के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की धारा-सभा को होगा, लेकिन इसके लिए 
उन्हे बाकायदा एक्ट पास करने पडेंगे। जबतक वे एक्ट पास न होजायेंगे 
तबतक सदस्यों को उसी प्रकार भत्ता दिया जायगा जिस प्रकार कि 
ध्रान्तीय स्व॒राज्य' जारी होने से पहले उस प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल 
के सदस्यो को दिया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि अब प्रान्तीय 
धारा-सभायें एक्ट पास करके अपने सदस्यो को भत्तो के अलावा बाकायदा 
वेतन भी दे सकेंगी, जेसा कि मद्रास, सयुकतप्रान्त आदि प्रान्तो में किया 
भी गया है। 


जाई 
प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार 


अधिकारों का विभाजन 

फेडरेशन की किसी भी योजना के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं 
कि केन्द्र और प्रान्तो में अधिकारों का विभाजन स्पष्ट रूप से कर दिया 
अधिकार-विभाजन जय । जब कभी बहत-से प्रान्‍्त या छोटे-छोटे 

का तरीका देश मिलकर एक केन्द्रीय सरकार को जन्म दें ओर 
साथ में अपना पृथक्‌ अस्तित्व भी न खोना चाहे, तो ऐसा करना ही 
पड़ता है । हाँ, यदि वे प्रान्त या देश अपना पुथक्‌ अस्तित्व खोकर एकः 
प्रबल केन्द्रीय सरकार को जन्म दें, तब कोई दिक्कत नहीं आती;क्योकि, 
उस हालत में, वे प्रान्त एक तरह से केन्द्रीय सरकार के सामने अपना. 
समर्पण कर देते हे । दक्षिण अफ्रीका का यूनियन राज्य ( एंशाठ्म ०6 
$000) ॥(7८॥ ) इसकी एक मिसाल है । लेकिन जब विभिन्न प्रान्त 
अपने पृथक्‌ अस्तित्व को न खोना चाहे, तो केन्द्रो ओर प्रान्त के अधि- 
कारो का स्पष्ट रूप से बेंट्वारा करना पड़ता हैँ। उदाहरणार्थ, जब 
कनाडा के उपनिवेशों ने सिलकर एक केन्द्रीय फेडरल सरकार को जन्म, 
दिया तो केन्द्रीय फेडरल सरकार और प्रान्तो के अधिकारों का स्पष्ट बेंट- 
वारा कर दिया गया । इसी प्रकार जब आस्ट्रेलिया के उपनिवेशो ने मिल- 
कर केन्द्रीय फेडरलू सरकार को जन्स दिया तो केन्द्र और प्रान्तो के अधि- 
कारो का अरूग-अरूग बेटवारा कर दिया गया। फेडरल पद्धति की केन्द्रीय. 
सरकार का एक मुस्य गुण वास्तव में. यही होता है कि उससें केन्द्र और 
प्रान्तो के अधिकार-क्षेत्रो को अल्ग-अरूग बॉट दिया जाता हैं । 


श्दड भारत का नया जासन-विधान 


भारत में यद्यपि अभी फेडरेशन कायम नही हुआ है, लेकिन ब्विठिश 
भारत के प्रान्तो और केन्द्र के बीच अधिकारों का जो विभाजन किया 
गया हैं उसका आधार फेडरल ही है । इस दृष्टि से 'प्रान्तीय स्व॒राज्य 
की योजना के अमल में आते ही केन्द्रीय सरकार का स्वरूप फेडरलू सर- 
कार का होगया है, चाहे नाम उसे फेडरर सरकार का न दिया गया 
हो । और चूँकि इस प्रकार के अधिकार-विभाजन में यह ख़ास बात होती 
हैं कि यदि केन्द्र या प्रान्त में से कोई भी अपनी सीसा से बढकर एक- 
दूसरे के क्षेत्र में चका जाय तो फौरन मामला अदालतो में उठाया जा 
सकता है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतो का फंडरेशन स्थापित होने 
से पहले ही फेडरल कोर्ट की स्थापना करदी गई है । 


'प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना के पूर्व यह बात नही थी । पुराने 
गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत जारी किये अधिकार-विभाजक 
नियमो ( [)८५०)ए४०४ रेणे८५ ) के द्वारा विषयो का किन्द्रीयँ और 
'प्रान्तीय/ इन दी सूचियों में तो पहले भी विभाजन किया हुआ था, 
लेकिन यदि केन्द्रीय धारा-सभा किसी प्रान्तीय विषय पर और प्रान्तीय 
घारा-सभा किसी केन्द्रीय बिषय पर कानून बना देती तो इस सवाल को 
अदालतो में नहीं उठाया जासकता था । 


ससार में अभीतक जितने फेडरेशन कायम हुए है उनमें अधिकार- 
विभाजन की या तो यह पद्धति अछ्तियार की जाती है कि केन्द्रीय या 
फेडरलू विपयो की एक सूची बना ली जाय और 
शेष सब विषय प्रान्तीय समझे जायें, या प्रान्तीय 
विपयो की सुची बनाकर शोप सब विषयो को केन्द्रीय अथवा फेडरल समझ 
लिया जाता हैं। आस्ट्रेलिया में इनमें से पहली और कनाडा में दूसरी पद्धति 
अस्तियार कीयई हूँ। लेकिन गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के निर्माताओ ने 


हु 


निराला वंटवारा 


प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकार श्ड५ 


एक तीसरी ही पद्धति का अनुसरण किया है, जिसके अनुसार तीन सूचियोां 
बनाई गई हे । इनमें पहली सूची केन्द्रीय विबयो' की हुँ, दूसरी प्रान्तीय 
दिषयों' की, और तीसरी सूची ऐसे विषयो की है जो यद्यपि शासन के 
दृष्टि से तो प्रान्तीय ही रहेगे लेकिन केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओ 
को उनपर समान रूप से कानून बनाने का अधिकार रहेगा | इन सूच्चियो 
को हमसे परिशिष्ट में ऋमशः क्रेन्द्रीय सूची, प्रान्तीय सूची ओर सम्सि- 
लित सुद्री' का नाम दिया है ।' 


जो विषय केन्द्रीय सुची' में शामिल किये गये हे उनपर एकमात्र 
केन्द्रीय धारा-सभा को कानून बनाने का अधिकार होगा; जो विषय प्रान्तीय 
सूची सें शामिल किये गये है उनपर एकमात्र प्रान्तीय धारा-सभाओ को 
अपने-अपने प्रान्‍्त के लिए कानूच बनाने का अधिकार होगा, लेकिन 
जो विषय सश्मिलित सूची' में हे उनपर केन्द्रीय और प्रान्तीप 
दोनो ही धारा-सभायें कानून बना सकेगी । दोनो के कानूनो में परस्पर- 
विरोध होने पर साधारणतया केन्द्रीय धारा-सभा का कानून ही श्रेष्ठ 
समझा जायगा; लेकिन प्रान्तीय धारा-सभा सम्मिलित सुद्दी में रक्खे गये 
विपयो के बारे में कोई ऐसा कानून पास करे जो उसी विषय पर केन्द्रीय 
धारा-सभा द्वारा पास किये गये किसी क़ानून के खिलाफ हो लेक्तिन जिसे 
उस प्रान्त के गवर्नर के बजाय वाइसराय ने मज़्री देदी हो, तो प्रान्तीय 
घारा-सभा बाला कानून ही श्रेष्ठ समझा जायगा। सम्मिलित सूची में 
आसतोर पर ऐसे विषय शामिल हें ऊंसे कि दीजानी द फौज़दारी कानन, 

१ सम्मिलित सूची को भी दो भागों में बॉटा गया है । इनमे से 
दूसरे भाग के विपयो के बारे में केन्द्रीय धारा-सभा एक्ट पास करके उन 
विपयो के शासन मे प्रान्तीथ सरकारों को आदेश देने का अधिकार 
वन्द्राय सरकार को दे सकेगी । 
१० 


१४६ भारत का नया शासन-विधान 


फंक्टरी-कानून, सज़दूरों के झगडे, समाचारपन्न, छापेखानें ओर पुस्तको 
पर नियन्त्रण बगेरा । इसलिए यदि प्रान्तीय धारा-सभायें इन विषयो के 
यारे में बनाये गये केन्द्रीय कानूनो में परिवर्तत करना चाहेगी, तो उन्हें 
अपने बिलो की मजूरी गवर्दर के दजाय वाइसराय से करानो पडेंगी। 
उदाहरणार्थे, यदि प्रान्तीय धारा-सभायें किसानी वरैरा को फर्जों से मुक्त 
करने लिए क़ानून पास करेगी, तो उपयुक्त यही होगा कि उनकी मज़ूरी 
वाइसराय से कराई जाय, अन्यथा अदालतो हारा उनके ग़ेर-कानूनी घोषित 
फिये जानें को सम्भावना रहेगी । 

यद्यपि इस वात की खूब कोशिश कीगई हैं कि झासन-सम्बन्धी 
कोई वियय इन सुचियों में से छूट न जाय, फिर भी कुछ विषयो का 
छूट जाना या भविष्य में नये विषयो का पेदा हो 
जाना कुछ असम्भव नही है । ऐसी परिस्थिति के 
लए एक्ट में यह तजबीज्ञ कीगई है कि जब कोई 
नया विषय उत्पन्न हो तो वाइसराय को घोषणा-पत्र द्वारा यह घोषणा 
करने का अधिकार होगा कि वह विषय केद्धीय घारा-सभा के अधिकार- 
क्षेत्र में रहेगा या प्रान्तीय घारा-सभाओ के। 


वाइसराय पर 
दारोमदार 


युद्ध और आन्तरिक विद्रोह के दिनो में वाइसराय घोषणा-पत्र द्वारा 
केन्द्रीय धारा-सभा को प्रान्तीय सुची में शामिल किये गये विषयों पर 
फ़ानून बनाने का अधिकार भी दे सकेगा। लेकिन केन्द्रीय धारा-सभा को 
इस प्रकार के किसी भी कानून पर विचार करने का तबतक कोई 
अधिकार न होगा जबतक कि वाइसराय पहले मज़ूरी न देवे । 


धारा-सभात्रों के अधिकारों पर पावन्दी 


यद्यपि आमतौर पर प्रान्तीव धारा-सभाओ को प्रान्तीय'! भौर 
सम्मिलित विययो पर किसी प्रकार का भी कानून बनाने का पूर्ण 


प्रान्तीय घारा-सभाओ के अधिकार १४७ 


अधिकार होगा, लेकिन गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की कई धाराओ के 
अनुसार उनके इस अधिकार पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगाई गई हे । 


एक्ट की धारा ११० उपधारा ब (२) के अनुसार कोई भी 
धारा-सभा ऐसा कोई क़ानून नहीं बना सकती जो गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया 
एक्ट या उसके मातहत जारी किये गये किसी 
आड्डर-इन-कौंसिल या भारत-मसन्‍्त्री द्वारा बनाये 
गये किसी नियम के विरुद्ध हो, या जो वाइसराय और गवनेर द्वारा 
बनाये गये ऐसे नियमों के विरुद्ध हो जिनके बनाने में उन्होंने अपनी मर्जी 
या अपने विवेक से काम लिया हो । इस नियम का एक अपवाद है; 
वह यह कि प्रान्तीय घारा-सभा के सदस्यो की निर्वाचन-विधि के बारे 
में जो नियम गवर्नर ने “अपने विवेक' के अनुसार बनाये हों, उनके विरुद्ध 
भी प्रान्तीय धारा-सभा को नियस बनाने का अधिकार होगा । निर्वाचन- 
विधि से यहाँ तात्परय निर्वाचन-सम्बन्धी ऐसी बातो से है जँसे कि 
निर्वाचनों सें रगीन बाक्स-प्रणाली काम में लाई जाय या किसी और 
ढंग से सत डाले जायें, मतदाताओं की सूचियाँ किस प्रकार तेयार की 
जायें, आदि-आदि । 


वर्जित कानून 


एक्ट की धारा ११५० उपधारा ब (१) के अनुसार कोई भी धारा- 
सभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सम्राट या उसके परिवार 
के किसी सदस्य पर किसी प्रकार लागू हो सके, 
या जो राजगद्दी के अधिकारों से सम्बन्ध रखता 
हो, या जो भारत फे किसी सी भाग में स्थापित सम्राद की सत्ता 
के प्रतिकूल हो । इसी उपधारा के अनुसार फोई भी धारा-सभा ऐसा 
कोई कानून नहीं बना सकती जो ब्रिटिश पालंमेण्द द्वारा बनाये हुए 
इन फानूनों के विरुद्ध हो--( १) ब्रिटिश प्रजा की परिभाषा से 


सम्राट्‌ की सत्ता 


२४८ भारत का नया शासन-विधान 


सम्बन्ध रखनेवाले कानून, ( २ ) अग्नेज़ फौज्ञी अफसरो व सोल्जरो 
के नियन्त्रण व अनुशासन से सम्बन्ध रखनेवाले एक्ट, जो आमतौर पर 
आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एण्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट के नाम से प्रसिद्ध 
हैं; और ( ३ ) युद्ध के दिनो की सामुद्रिक लूट से सम्बन्ध रखने- 
वाले कानून । 


एक्ट की धारा ११० उपवारा ब (३) के अनुसार कोई भी धारा- 
सभा प्रिवी कॉोंप्ििल के इस प्राचीच अधिकार को नही छीन सकती कि वह 
कब मिस किसी भी व्यक्ति को श्रिवी कौ सिल के सामने अपनी 
अपील पेश करने की विशेष रूप से अनुमति देदे, 
चाहे साधारण दशा में उस व्यक्ति को प्रिची कौंसिल में अपील करने का 
कोई अधिकार धारा-सभाओ के कानून हारा न भी मिझा हो । 
एक्ट की धारा ११५१-१२१ के अन्तर्गत अग्नेज्ञो, अग्नेज्ञ व्यापारियों व 
कम्पनियो, अग्नेज्ञी जहाज्ञो और अग्रेज़ डावटरो, वकीलो, बेरिस्टरो तथा 
अन्य पेशेवालो के हितो की रक्षा करने के लिए 
ओर उनके प्रति भेदभावपुर्ण व्यवहार को रोकने 
के लिए धारा-सभाओ के क़ानून-निर्माण सम्बन्धी 
अधिकारों पर तरह-तरह की पाबन्दियाँ लगाई गई हे । आदेक्षपत्रो 
द्वारा वाइसराय ओर गवर्नरों को यह भी आदेश किया गया है कि 
ये धारा-सभा के ऐसे किसी वि को मज्ूर न करे । यदि बाइसराय 
ओर गवर्नर भूल से ऐसे किसी कानून को सजूर कर भी ठें, और यदि 
उसकी वारायें गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की उपर्युक्त घाराओ के प्रति- 
कूल हो, तो अदालतो द्वारा वह कानून अमल सें नही लाया जायगा। 
एक्ट की धारा २९९ के अनुसार कोई भी धारा-सभा ऐसा कोई 
कानून नहीं वना सकती, जिसके द्वारा बिना सुआवज्ञा दिये ही सरकार 


अग्रेजो से सम्बन्धित 
कानून 


; प्रान्तीय घारा-सभाओ के अधिकार १४९ 


ज़मीदारों की ज़मीन छीन सके या और किसी व्यापारी या कम्पनी के 
कारोबार पर कब्जा कर सके ।छुयदि प्रान्तीय 
धारा-सभा सुआवज्ञा देने के सिद्धान्त को भी 
मानले, तब भी इस प्रकार के किसी कानून पर प्रान्तीय धारा-सभा कोई 
विचार तबतक नही कर सकती जबतक कि गवर्नर पूर्य-अनुमति न देदे । 


सम्पत्ति-हरण 


एक्ट की धारा २९८ के अनुसार कोई भी धारा-सभा सम्माट्‌ के 
भारत-निवासी किसी प्रजाजन को धर्म, जन्म-स्थान, वश या वर्ण के कारण 
सरकारी नौकरी करने या क्षिटिश भारत में सम्पत्ति खरीदने, रखने 
और बेचने से, या ब्रिटिश भारत में और कोई नोकरी, पेशा या व्यापार 
करने से वचित नही कर सकती । 

एक्ट की धारा १०८ उपधारा २ के अनूसार निम्न प्रकर के बिलो 
और संशोधदनो पर प्रान्तीय धारा-सभाओ में तब- 
तक विचार भी नही होसकता जबतक कि वाइस- 
राय की* पूर्व अनुमति न सिल जाय :-- 


बाइसराय की पूर्व- 
अनुमति 


(१) जो ब्रिटिश भारत में छागू पारलंमेण्ट के किसी एद्ट में संशो- 
धन करते हो या उसके घिझुद्ध हो, 


(२) जो वाइसराय के किसी एक्ट या आ्डिनेस में संशोधन करते 
हो थ्य उसके विरुद्ध हो; 

(३) जो ऐसे मामलो के बारे में क़ानून बनाते हो जो फेडरेशन 
स्थापित होने पर सुरक्षित विषय” समझे जायेंगे--जैसे कि राष्ट्र-रक्षा, 
वेदेशिक विषय और सरकारी ईसाइय्त विभाग वगैरा, 

१ गवर्नर की पूर्व-अनुमति के बगैर किन-किन विलो और सशोधनो 


पर विचार नही होसकता, इसका उल्लेख पहले गवनेर के अधिकारो 
में किया जा चुका है। 


२५० भारत का नया शासन-विधान 


(४) जो ज्ञाव्ता फौद्धदारी द्वारा यूरोपियंन ब्रिटिश प्रजाजनो को 
दिये गये अधिकारों और रिआयतो को छोनते हो या उनमें फमी-बेशी 
फरते हो । 


गवर्नरो फी पूर्व-अनुमति की भाँति बाइसराय फी पुर्व-अनुमति का 
नियम भो केवल ज़ाब्ते के लिए हे। लेक्तित जिन बिलो पर विचार करने के 
लए वाइसराय फी पुर्व-अनुमति प्रान्तीय धारा-सभा फो या उसके फिसी 
सदस्य को गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की धाराओ के अनुसार लेना आवश्क 
है, उनके बारे में यह जानना ज़रूरी हे कि यदि वाइसराय की पूर्व-अनुमति 
लिये ब्विना ही प्रान्तीय धारा-सभा ऐसे फिसी बिल को पास करदे और 
गवर्नर उसको मंजूर करके एक्ट बनादे तो वह एयट शेर-कानूनी ही समझा 
जायगा। ऐसे बिलो के लिए यह लाज्ञिमी हें कि उनपर विचार करने 
के लिए पहले वाइसराय से अनुमति ली जाय, और यदि 'फिसी कारण 
ऐसा न किया गया हो तो उन्हे बाद में गवर्मेर द्वारा अपनी मजूरी 
या नामजूरी फे वग़्ेर वाइसराय के पास भेज दिया जाय । उदाहरणार्थ, 
एक्ट की धारा १०८ उपधारा २ के अनुसार यूरोपियन ब्निटिश प्रजाजनो 
फे ज्ञाव्ता फौज़्दारी के अधिफारो से सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी विल 
प्रान्तीय धारा-सभा में वाइसराय की पूर्व-अनुमति बगेर पेश नहीं किया 
जा सकता, लेकिन यदि इस नियम के बावजूद प्रान्तीय पारा-सभा ऐसे 
फिसी बिल फो पास कर भी दे और गवर्नर उसे वाइसराय फी मजूरी फे 
यजाय स्वय सजूर करदे, तो उस हालत में बह एक्ट गर-फानूनी ही 
समझा जायगा । अनुमान है कि ऐसी हालत में गवर्नर फी सजूरी मिल 
जाने फे याद बाइसराय फो भी यह अधिकार न होगा कि वह गवर्नर की 
मजूरी फे अलावा अपनी सजूरी और देकर उस ग़रूती फो सुधार दे, 
क्योकि नये एक्ट में क्िसी भी बिक फो संज्र करने का अधिकार एक 


३ 
+ ध्ी 
कई 


खे 


उक जरल वलनर 
शक 


प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकार 


200. ३ 
ही अधिकारी को दिया गया है--चाहे वह अधिकारी गवर्दर हो -या 
घबाइसराय अथवा सम्राद।' 

प्रान्तीय धारा-सभा के क्रानूच-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों पर सबसे 
बडी पाथन्‍्दी यह हैं कि गवर्नर, वाइसराय या सझाद की मंजूरी मिले 
बरेर फोई भी बिल एक्ट नही बन सकता। प्रान्तीय 
धारा-सभाओं फे बिलो फे सम्बन्ध में गवनेरों फे 
क्या अधिकार होगें, इनका वर्णन पहले किया जा 
चुका हैँ । आमतौर पर सम्मिलित सूची” के विषयों से सम्बन्ध रखनेयाले 
प्रान्तीय धारा-सभा फे उतर बिलों के अलादा जो फ्रेन्दीय फानूनों के विरुद्ध 
हो, और सम्मिलित सूची व 'प्रान्तीय सूची दोनो फे विषयो से सम्बन्ध 
रखतेवाले प्रान्तीय धारा-सभा के उन बिलों फे अछावा जिनपर विचार 
करने के लिए गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एपट फी विभिन्न धाराओं के अनु- 
सार बाइसराय की पुर्वे-अनृभति लेना जरूरी थी ऊेफिन छी नहीं गई, 
गवर्नर प्रान्तीय पारा-सभाओ के सब बिलो को स्वयं गंजर करफे एक्ट 
बना सकता है। लेक्षित, जैसा फि पहले भी लिखा जा जुका है, गवर्नेर 
किसी भी बिल को खुद संजूर करने के बजाय वाइसराय की संज्री के 
लिए भेज सकता है । 


बिलो की मजूरी 
और नामजरी 


१ जाब्ता फीजदारी में सशोधन करनेवाले प्रान्तीय धारा-सभा के 
हरेक बिल को वाइसराय की मजूरी के लिए भेजना इस वजह से भी 
जरूरो हैँ कि जाब्ता फौजदारी केन्द्रीय धारा-सभा का कानून है और नये 
एक्ट में उसे सम्मिलित सूची” का विषय बनाया गया है । सम्मिलित 
सूची के विषयों के बारे मे केन्द्रीय काननो के विरुद्ध पास किये गये 
भान्तीय घारा-सभा के एक्ट. जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, तभी 
कानूनसस्मत मान जायेगे जब कि गवर्नर के बजाय खास वाइसराय द्वारा 
ही उनकी मज्री दीगई हो । 
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इस प्रकार जब दोई भी बिल गवर्नर द्वारा वाइसराय की सज़ूरी 
के लिए भेजा जायगा तो एक्ट की धारा ७६ उपचारा १ के अन्तर्गत 
वाइसराय को भी अपनी मर्जी से यह घोषणा 
करने का अधिकार होगा कि वह उस बिल को 
मंजर करता हैं या नामंजर, या वह उसे सग्राद्‌ की मजूरी के लिए 
भेजना चाहता हैं । इसके अछावा वाइसराय उस बिरू को अपनी सर्ज्ी' 
से गवर्नर को इस आश्य के साथ भी छोटा सकता है कि गवर्नर उस 
बिल को घधारा-सभा के भवनों में इस प्रार्थना के साथ भेज दे कि वह 
उसपर या उसकी कुछ खास धाराओ पर पुर्नावचार करे, या कि वह उसमें 
वे सशोधन मंजूर करले जो वाइसराय द्वारा सुझाये गये हो । इस प्रकार 
जब घिल प्रान्तीय धारा-सभा के भवनों में वापस आजायगा, तो उनका 
यह फरज्ष होगा कि वे उसपर फिर विचार करे। धारा-सभा के भवनों 
में विचार होलेने के वाद उस बिल का वाइसराय की संजूरी के लिए 
फिर भेजा जाना आवश्यक होगा । 


वाइसराय के अधिकार 


जो बिल वाइसराय द्वारा सम्राट्‌ की मज़ूरी के लिए भेजे जायेंगे 
वे एक साल के अन्दर-अन्दर सम्लाद्‌ की मंजूरी सिलकर गजद में प्रका- 
जित न होगे तो गर्वेमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की 
घारा ७६ उपधघारा २ के फलस्वरूप एवट ने बन 
सकेगे । एक साल का समय उस दिन से गिना जायगा जिस दिन कि वहु 
बिल गवर्नर के पास उसकी सज्ूरी के लिए भेजा गया हो। इस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार वाइसराय द्वारा भेजे गये प्रान्तीय धारा-सभा के किसी 
भी बिल को एक साल की मह॒ज्ञ चुप्पी से सटियामेट कर सकेगी । 


सम्माद के अधिकार 


किन्तु घारा ७७ के अन्तगत सम्राद्‌ को निश्चित रूप से यह भी 
अधिकार दिया गया हैँ कि प्रान्तीय धारा-सभा के किसी भी बिल को, 


प्रान्तीय घारा-सभाओ के अधिकार श्५्‌३ 


हे 


जो गवर्नर या वाइसराय की उपयुक्त मंजूरी मिलने पर एक्ट वत चुका 
हो, एक साल के अन्दर-अन्दर रद करदें। इस प्रकार एक्ट के रद करने 
का सघाट का निएपचय जब गवर्नर द्वारा गज़ट सें प्रकाशित होजाबगा, 
तो उस दिन से वह एक्ट रद समझा जायगा। इस सिलसिले में यह 
लिखना अनुपयुदत न होगा कि ब्विटिश पालंसेण्द के सन्‌ १९३१ के एक 
कानून ( (६८७८८ 06 ए/८४४०॥75८८ ) द्वारा ब्रिटेन के स्वशासित उप- 
निवेशों में सम्राद के इस प्रकार के अधिकार का अन्त होचुका है । 
अन्त में प्रान्तीय घारा-सभाओो के अधिकारों पर सबसे बडी पाकरन्द 

यह है कि ब्रिटिश पालंमेण्ट जब चाहे तब एवट पास करके प्रान्तीय धारा- 
सभाओ के इन सर्यादित अधिकारों से भी कमी 
करदे या इनके अस्तित्व को ही सदा के लिए मिटा 
दे । एदट की घारा ११० (अ) के अनुसार ब्रिटिश 
पालेमेण्ट के इस सूल अधिकार में गवर्मेण्णट ऑफ इण्डिया एक्ट के पास 
होजाने के कारण कोई फर्क नही आसकता । 


जाव्ते की पावन्दियाँ 


ब्रिटिज पालेमेण्ट की 
सत्ता 


उपयुक्त पावन्दियो के अलावा कई पाबन्दियों ज्ञाब्ते की भी हे । 

धारा ७४ के अनुसार कोई भी बिल तबतक पास हुआ नहीं समझा 
जायगा जबतक कि प्रान्तीय धारा-सभाओ के दोनो भवन उस बिल को 
एक ही रूप सें पास न करदें । यदि दोनो भवन 
किसी बिल को एक ही रूप में पास न करे तो बिल 
पास हुआ नही समझा जायगा । ऐसे मतभेद को दूर करने के लिए एक्ट 
में सयुदत्त अधिवेशन की तज्ञवीज रब्खी गई है। लेकिन संयुदत्त अधिवेशन 
उसी हालत सें बुलाया जासकता है जब कि लेजिस्लेटिव असेम्बली के 
पास किये हुए बिल को लेजिस्लेटिव कौसिल पूरे एक साल तक पास न 


सयुक्त अधिवेशन 


आई 
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करे । इस प्रकार लेजिस्लेटिव कौसिलू लेजिस्लेटिव असेम्बली फे फिसी 
भी बिल के मार्ग में एक साल तक रोडा अठका सकती है । संयुक्त अधि- 

वेशन में ज्यादातर असेम्बली के पक्ष की ही विजय होने की सम्भावना 
है, लेकिन फिर भी एक साल तक असेम्बली के किसी भी बिल के मार्ग 
सें रोडा अठकाने का कौंसिल का अधिकार कुछ कस नही है। ब्रिटिश 
सरकार ने पहले इ्वेत-पत्र में एक साल के बजाय केवल तीन सहीने का 
समय रबखा था, लेकिन ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमेटी को इससे सन्‍्तोष न 
हुआ और उसकी सिफारिश पर पालंमेण्ट ने उसे तीन सहीने से बढ़ाकर 
एक साल कर दिया । 


सयुक्त अधिवेशन आम तोर पर मिनिस्टरो की सिफारिश पर ही 
बुलाया जासकेगा, लेकिल यदि गवर्नर यह समझे कि कोई बिल आय- 
व्यय सम्बन्धी सामलों से या उसकी खास जिम्मेदारियो' से सम्बन्ध 
रखता है तो वह “अपनी मर्जी से तत्काल दोनो भवनों का सयुषत अधिवे- 
हान बुला सकेगा । 

सयुवत अधिवेशन में बिल जिस रूप सें पास होगा उसी रूप में वह 
गवर्नर या वाइसराय की सजूरी के लिए भेजा जायगा। इसके अलावा 
सयुकत अधिवेशन में केवल उन धाराओ या सश्योधनों पर ही विचार हो- 
सकेगा जिनपर कि दोनो भवनों में मतभेद छुआ हो। ओर चूँकि कौंसिल 
का अध्यक्ष ही सयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करेगा, उसे यह निश्चय 
करने का अधिकार होगा कि किन-किन धाराओ था सशोधनो पर विचार 
हो । यदि असेम्बली द्वारा पास किये हुए किसी बिल को कौंसिल ने 
बिलकुल ही रद कर दिया हो, तो सयुकत अधिवेशन में केवल इस बात 
पर विचार होसकेगा फि बिल सयुकत अधिवेशन को मजूर हैं या नहीं । 

इस सम्बन्ध में इस बात को याद रखना चाहिए कि यवि लेजिस्ले- 


प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकार श्ष५ 


टिव कौंसिल हारा पास किये हुए बिल को लेजिस्लेटिव असेम्बली रद फरदे, 
या उसमें ऐसे संशोधन करदे जो लेजिस्लेटिव कौसिल को मंजूर न हो, तो 
संयुक्त अधिवेशन की तजबीज काम में न लाई जासकेगी । इस दृष्टि से 
कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्ये में असेम्बली को कोंसिल से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान दिया गया है । 


धारा ७३ के अनुसार आय-व्यय सम्बन्धी बिल पहले लेजिस्लेटिव 
कौसिल में पेश नही किये जासकेगे। उनके अलावा 
बिलो का क्रम कि पे 

हर तरह के बिल किसी भी भवन में पहुले पेई 
किये जासकते हे । 


असेम्बली भंग होने के समय जो-जो बिल असेम्बली में विचाराधीव 
होगे, या असेम्बली से पास होकर कौसिल में विचाराधीन होगें, दे 
रद होजायेंगे और उन्तपर पुन विचार तभी होसकेगा जबकि उनके 
बारे में सारी कारंवाई फिर शुरू से की जायगी। इस नियम का यह 
अभिप्राय हुआ कि यदि असेम्बली द्वारा पास हुए बिलो पर कौसिल में 
विचार होरहा हो ओर इसी बीच में असेम्बली भंग होजाय, तो 
असेम्बली की वह सारी मेहनत बेकार हो जायथगी; क्योकि नया चुनाव 
होने के बाद नई असेम्बल्ली जबतक उनको फिर से बाकायदा पास न 
करदे तबतक कौसिल में उनपर विचार न होगा। इसके विपरीत 
फौसिल के बिलो के बारे सें यह नियम रक्‍्खा गया है, कि जो बिल 
कोसिल सें विचाराधीन होगे और जो असेम्बली से पास न होचुके होगे 
वे असेम्बली भग होने पर रद नही होगे । 

यह ध्यान सें रखना चाहिए कि ये नियम असेम्बली भंग होने फी 
हालत में ही लागू होगे, उसके अधिवेशन भंग होने की हालत में 
नहीं । असेस्वली भंग होने और उसके अधिवेशन भंग होने सें यह 
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अन्तर है कि अप्तेम्बली के भग होने पर अलेम्बली का दया चुनाव होता 
है, लेकिन असेम्बल्ली का अधिवेशन भंग होने का केवल यह परिणाम 
होता है कि जबतक गवर्नर उसका अधिवेशन फिर से न बुलाये तबतक 
वह क्विसी भी मामले पर विचार नहीं कर सकती । इसी प्रकार असेम्बली 
का अधिवेशन स्थगित होने और अधिवेशन भंग होनें में यह अन्तर 
हैं कि अधिवेशन स्थग्रित होने पर असेम्बलो का अध्यक्ष उसे फिर बुला 
सक्षता है, लेकिन भंग होने पर केवल गवर्नर ही उसे फिर बुला सकता 
हैं, अलावा इसके, अध्यक्ष अधिवेशन को जब चाहे तब स्थग्रित कर 
सकता है, लेकिन उसे भंग गवर्नर ही कर सकता हैँ । 

धारा ८२ के अनुसार प्रान्तीय घारा-सभा के किसी भी भवन में 
आय-व्यय सम्बन्धी कोई भी बिल या संशोधन तबतक नहीं पेश किया 
जा सकेगा जबतक कि गवर्नर की सिफारिश न 
हो । यहाँ गवर्नर से आमतौर पर अभिष्राय हूँ 
मिनिस्टरों से । अर्थात्‌ आय-व्यय सम्बन्धी कोई 


आय-व्यय सम्बन्धी 
बिल और सभोधन 


भी बिल आमतोर पर बिना मिनिस्दरों की सर्जी के पेश नहीं हो 
सकता । यह नियम ब्रिटिश कामन्स-सभा के उन नियमों की एक नकल 
है जिनफे अनुसार वहाँ किसी भी गेर-सरकारी मेम्बर को आय-व्यय 
सम्बन्धी कोई बिल कामन्स-सभा में पेश नहीं करने दिया जाता । इसकी 
चजह यह हैं कि इन मासलो के लिए मन्त्रि-मण्डल ही पुरी तरह से ज़िम्मे- 
दार समझा जाता है। लेकिन ब्विदेंव और भारत की स्थिति में भारी अन्तर 
हूँ । जहाँ ब्रिटेत में णह कामन्त-सभा का एक नियम-सात्र है, जिसे दह मह॒ज़ 
एक प्रस्ताव द्वारा अपनी नियमावली में से जब चाहे तब निकाल सकती 
हैं, भारत सें इस नियम को कानून की शक्ल देदी गई हुँ, जिसे प्रान्तोय 
घारा-सभा प्रस्ताव द्वारा तो कया एक्ट पास करके भी नहीं पछूट सकती । 


प्रान्तीय धारा-सभाजों के अधिकार १५७ 


धारा ८२ के अन्तर्गत निम्त प्रकार के बिलो और सशझोधनो को आय- 
व्यय सम्बन्धी बिलो और सशोधनो की श्रेणी में शासिल किया गया है:-- 

(१) जिसके हारा कोई चया टैक्‍स लगाया जाय या पुराने टेदस 
को दर सें वृद्धि की जाय; 

(२) जो इस बाबत हो कि प्रान्त किन तरीकों से और किन 
हालतो में कर्ज़ा ले या किसी कर्जे की गारण्डी दे; 

(३) जिनके हारा किसी खचचे की रकम के लिए यह घोषणा की 
जाय कि भविष्य में उसके लिए असेम्बली की सालाना मजूरी की ज़रूरत 
नही रहेगी; और 

(४) जिनके पास होजाने पर प्रान्तीय सरकार को लाज़िमी तोौरपर 
खर्चा बढ़ाना पडे । 


शासन-विभाग पर नियन्त्रण 


कानून-निर्माण के अलावा धारा-सभा का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार 
शासन-विज्ञाग पर नियन्त्रण रखना हैं । शासल-विभाग को नियन्त्रण सें 
रखने के कई ज़रिये हे । जसे-- 

(१) प्रस्ताव पास करके शासन-विभाग अर्थात प्रान्तीय सरकार को 
कोई खास काम करने के लिए निर्देश देना। ये 
प्रस्ताव महज सिफारिश की शक्ल में होते है, ओर 
शासन-विभाग इनको सानने के लिए कानूनन वाध्य नहीं है । 

(२) प्रइनों हारा शासन-विश्वाग का ध्यान जनता की शिकायतो की 
ओर आक्षष्ट करना । यह सदस्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हे 
और इसके ज्ञरिये कई महत्वपूर्ण बातो पर प्रकाश डाला जासकता है । 

(३) कारंबाई स्थगित करने के यानी 'काम रोको' प्रस्ताव । 
आजकल इनका रिवाज बहुत बढ़ता जारहा है। धारा-सभा के अधि- 


नियन्त्रण के जरिये 
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वेशन के समय फोई विशेष घटना होजाने पर इस प्रकार के प्रस्ताव पेश 
किये जाते हे । यदि मन्त्रि-मण्डल के विरोध के दावजूद इस प्रकार का 
प्रस्ताव पास होजाय, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि घारा-्सभा का 
सन्त्रि-सण्डल पर विश्वास नहीं है। ऐसी हालत में मन्त्रि-मण्डल को 
अक्सर इस्तीफा देना लाजञ्ञिमी होजाता है । 

(४) सीधे अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा । यदि सन्दत्रि-मण्डल में 
अविश्वास का प्रस्ताव पास होजाय, तो मन्च्रि-मण्डल को लाजिमी 
तोरपर इस्तीफा देना पड़ता हैं । 

(५) खर्चें की मदो में कमी करके या खर्चे के लिए मजूरी देने से इकार 
करके । यह वास्तव में घारा-सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसपर 
आगे प्रान्तीय राजस्व' वाले अध्याय में विस्तार से विचार किया जायगा। 

शासन-विभाग को नियन्त्रण में रखने के जो ज़रिये ऊपर बताये 
गये है, उनके बारें में तिवमोपनियम ( 5६800778 (070०7५ ) बनाने 

का अधिकार घारा ८४ के अन्तर्गत प्रत्येक भवन 

को दिया गया हैँ । जिन प्रान्तो में लेजिस्लेटिव 
कौ सिले है, उन प्रान्तो में दोनों भवनो के संयुक्त अधिवेशन के लिए और 
दोनो भवनों के पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमोपनियम्त बनाने का 
अधिकार गवर्नर (अर्थात्‌ मिनिस्टरो) को है, लेकिन पहले दोनो भवनों 
के अध्यक्षों से सलाह-मशवरा करना छाज्ञिमी हैँ । 


नियम-निर्माण 


इन नियमोपनियमों के अलावा गवर्नर दोनो भवनों और उनके 
सयुकत अधिवेशन के लिए “अपनी मर्जी से भी नियम वना सकेगा | इन 
मियमो के फलस्वरूप प्रान्तीय घारा-सभाओ के 
भवनों में या उनके संयुक्त अधिवेशनो में गवर्नर 
के उन अधिकारों के बारे में, जिनके प्रयोग में उनको अपनी मर्जी या 


गवर्नरो का अक्कुश 


प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकार १५९ 


विवेक काम सें लाने के लिए कहा गया है, कोई भी बहस तबतक नही 
होसकेगी जबतक कि गवर्नर अपनी मर्जी से उसकी अनुमति न देदे। 
इन नियमी का दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रान्तीय असेस्बली को सरकारी 
बजट पर लाज़िमी तौर से एक निश्चित काल के अन्दर ही विचार समाप्त 
कर देना पडेगा । 

गवर्नर और धारा-सभाओ के नियमोपनियमों द्वारा रूगाई गई 
पावन्दियो के अलावा, खास एक्ट सें भी कई घारायें ऐसी हे जिनके 
द्वारा घारा-सभा के सदस्यों के शासन-विभाग पर नियत्रण रखने के 
अधिकारो को सीमित कर दिया गया है। जैसे, एक्ट की घारा 
८४ (स) के अनुसार किसी भी भवन में देशी रियासतो से सम्बन्ध 
रखनेवाले किसी भी सासमले पर कोई बहस तबतक नहीं होलकती और 
कोई प्रन्‍च॒ तबतक नहीं पुछा जासकता जबतक कि (१) गवरनेर को यह 
विश्वास न होजाय कि यह मामला प्रान्तीय सरकार के या किसी ऐसे 
व्यवित के हितो से सम्बन्ध रखता है जो ब्रिटिश प्रजाजन है और आमतौर 
पर उसी प्रान्त में रहनेवाला है और (२) गवर्नर अपनी मर्जी से उस 
मासले पर बहस करने या प्रदन पूछनें की अनुमति न दे । 


सम्राट (अर्थात ब्रिटिश सरकार) या गवनेर-जनरल के विदेशो से 
या नरेशो से जो सम्बन्ध हे, घारा ८४ द (१) के अनुसार, उनके बारे में 
कोई भी बहस किसी भी भवन सें तबतक नहीं होसकती और कोई भी 
प्रश्न तबतक नहीं पूछा जासकता जबतक कि गवनेर अपनी सर्ज्ी से 
अनुमति न देदे । 

घारा ८४ द (२) के अनुसार कबीली इलाकों औौर बहिर्गत- 
छषेत्नों के बारे में कोई भी बहत तबतक नहीं होसकती और कोई भी 
भइन तबतक नहीं पुछा जासकता जबतक कि गवनेर “अपसी मर्जी! से 
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अनुमति न देदे । लेकिन इनके बारे सें घारा-सुभा से ख़चें की मज्री 
लीजाय तो बहुल होसकेगी । 

धारा ८४ द (३) के अनुसार किसी भी देशी रियासत के नरेश 
या उसके परिवार के क्िस्तो भी व्यक्ति के निजी आचरण के बारे सें कोई 
भी वहस तबतक नही हो सकेगी ओर कोई भी प्रइन तबतक नहीं पूछा 
जा सकेगा जबतक कि गवर्नर अपनी मर्जी से अनुमति न दे दे । 

घारा ८६ (१) के अनुसार फेडरल कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी 
भी जज के उस आचरण के वारे में फोई भी बहस नहीं होसकेगी जो 
उसके सार्वजनिक कतंव्य से सम्बन्ध रखता है । 
धारा-सभाओं के भ्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष 

प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेम्बली को आम चुनावों के बाद शीघ्य-से- 
शीघ्य एक स्पीकर (अध्यक्ष ) और एक डिप्टी स्पीकर ( उपाध्यक्ष ) 
चुनना पडता हैं। स्पीकर और डिप्टो-स्पीकर असे- 
म्वल्ी के सदस्यो में से हो होने चाहिएँ, उनमें से 
कोई यदि असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा देदे, 
तो वह स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर नहीं रह सकता। लेकिन यदि 
वह चाहे तो स्पीकर या डिप्टो-स्पीकरी से इस्तीफा देकर भी असेम्बली 
का सदस्य बना रह सकता है। ये इस्तोफ़े प्रान्‍्त के गवर्नर को ही दिये 
जाते हैं और स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर की जगह खाली होने पर नया 
चुनाव करना पडता हैं । 

स्पीकर या डिप्टी-त्पीकर के आचरण से यदि असेम्बली को 
असन्तोष हो, तो बह अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती 
है । लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करने ले लिए कम-से-कम १४ 
दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। अविश्वास के प्रस्ताव को अमल में 


असेम्बली या लोअर 
हाउस 
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लाने के लिए गवर्नर की स्वीकृति की आवद्यकता नही हैँ, जंसा कि 
मॉण्टफोर्ड-युग में होता था | इसी प्रकार स्पीकर का चुनाव होजाने पर 
गवर्नर की मंजूरी की जरूरत नही है । 

स्पीकर की जगह खाली होने पर उसका काम डिप्टी-स्पीकर के 
ज़िम्मे रहता है, और अगर डिप्टी-स्पीकर की जगह भी खाली हो तो 
गवर्मर अपनी मर्ज़ी' से असेम्बली के किसी एक सदस्य को तबतक 
स्पीकर का कास करने के लिए निण्वत्त कर सकता है जबतक कि दुबारा 
चुनाव न होजाय १ असेम्बली की बेठको में स्पीकर की अनुपस्थित में 
वह व्यक्ति अध्यक्ष-पद लेनें का अधिकारी होता हैं जिसके बारे में 
असेम्बली के नियमोपनियमों सें निर्देश किया गया हो । यदि वह व्यक्ति 
भी अनुपस्थित हो, तो असेम्बली उस बठक के लिए नया अध्यक्ष चुन 
सकती है । 

स्पीकर को आमतौर से असेम्बली सें किसी प्रश्न पर सत देने का 
अधिकार नही हैँ, लेकिन जब दोनो तरफ बराबर-बराबर मत हो तो 
वह अपना मत दे सकता है। स्वर्गीय पर्टेल ने अपना मत देते समय सदा 
इस नियस का पालन किया था कि उस पक्ष सें ही मत दिया जाय 
जिसमें मत देनें से उस प्रश्न पर फिर विचार करने का मौका रहे। 

असेम्दली भंग होजाने पर सब सदस्यों की सदस्यता ख़त्म हो- 
जाती है, लेकिन स्पीकर के लिए यह नियम रकखा गया हैँ कि जबतक 
नया चुनाव होकर नई असेम्बली की पहली बैठक शुरू न हो तबतक 
वह बराबर अध्यक्ष-पद का काम करता रहेगा । 

असेम्वली के स्पीकर और डिप्टी-स्पीकर के वेतन और भक्ते नियत 
करने का अधिकार प्रान्तीय घारा-सभा को हैं और इसके लिए एक्ट पास 
करना झरूरी हे । लेकिन इसका यह तात्पयं नही कि एक्ट पास होजाने 
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पर ही वे अपने वेतन-भत्ते लेने के हकदार होजायेंगे। प्रान्त के और 
खर्चे की भांति इनके वेतन-भत्तो की मंजूरी भी हर साल असेम्बली से 
लेना ज्रूरो होगा। 


जिस प्रकार लेजिस्लेटिव असेम्बली को अपना स्पीकर और डिप्टी 
स्पीकर चुनने का अधिकार हैँ उसी प्रकार लेजिस्लेटिव कौपिल को अपना 
प्रेसिडेगण्०ण और डिप्टी-प्रेसिडेप्ट चुनने का अधिकार 
है । ओर ऊपर स्पीकर तथा डिप्टी-स्पीकर के बारे 
में जो नियम दिये गये है वैसे ही लेजिस्लेटिव 
कॉसिल के प्रेत्िडेण्द और डिप्डी-प्रेसिडेग्ट के बारे में समझने चाहिएँ। 
हाँ, दोनो भवनो के सपुक्त अधिवेशन में अध्यक्ष-पद लेने का अधिकार 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट को ही दिया गया है । 


कौसिल या अपर 
हाउस 


किसी भी घारा-सभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता 

है । यद्यपि उसके शासन-सम्बन्धी अधिकार कुछ ज्यादा नही होते, मगर 

अधगकेल रद को खि चूंकि वह वारान्तना की सारी कारंबवाई का 

सचालन करता हैँ और जबतक उसे उस पद से 

हटा न दिया जाय तबतक उसके निर्णय मान्य होते हें इसलिए उसका 
वास्तविक प्रभाव और महत्व कुछ कम नही होता । 

अध्यक्ष आमतौर पर दलबन्दी से अछग और निष्पक्ष समझा जाता 

हूं। लेकिन सयुक्तप्रान्त की असेम्बली के स्पीकर प० पुरुषोत्तमदास टण्डन 

ने इस नियम को लकौर के फकीर की तरह मानने 

से इकार करके एक नये सिद्धान्त को जन्म दिया 

है। आपने कहा हैँ कि संयुकतप्रान्तीय असेम्बली का 

स्पीकर चुना जानें पर यद्यपि से पूर्णतया निष्पक्ष रहेगा, लेकिन इसका 

यह तात्पर्य नही कि मे कांग्रेस से या काँग्रेस-पार्टी से अपना सम्बन्ध 


टण्डनजी की 
रहनुमाई 
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तोड़ लूँ। कॉग्रेत मेरे लिए पहली चीज़ हैं और मे उसकी सदा सेवा 
करता रहेगा; और यदि ऐसा करने के कारण मे अपने स्पीकर-पद के 
काम को निष्पक्षरूप से न निवाह सकंगा, तो खुशी से स्पीकर-पद से 
इस्तीफा देदूँगा । 

ठण्डनजी ने इस सिलसिले में अन्य प्रान्तो के स्पीकरो के सामने 
एक आदशे और रवखा है । वह यह कि जब कभी किसी नये कायदे को 
अपनाना होगा, तो आँख मूदकर कामन्स-सभा के कायदो का अनुसरण 
नही करेगे बल्कि अपने देश-कालानुसार कायदो को पहला स्थान देंगे। 
पारा-सभाओं की भाषा 

एक्ट की धारा ८५ के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभाओ की सारी 
कारंवाई अगेज्ञी भाषा में होनी चाहिए, लेकिन धारा-सभा के प्रत्येक 
भवन को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने नियसोपनियसों के 
जरिये उन सदस्यो को अन्य भाषाओं के प्रयोग का अधिकार देदे जो या 
तो अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ हो या छो उसे अच्छी तरह न जानते हो । 

एक्ट की इस धारा की व्याख्या पर प्रान्तीय धारा-सभाओ के भवनों 
में काफी वादविवाद रहा है ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तो में काफो सतभेद 
भी हु । सयुक्तप्रान्त की लेजिस्लेटिव असेग्बली के 
स्पीकर पं० पुरुपोत्तमदास ठण्डन ने इस धारा की 
व्यास्या करते हुए प्रान्त की असेम्बली में यह रूलिंग दिया था कि इस 
धारा के अन्तगंत वे ऐसे किसी सदस्व को, जो अंग्रेज़ी जानता भी हो, 
हिन्दुस्तानी में या और किसी भाषा में, जिसमें वह भच्छी तरह बोल 
सकता हो, बोलने की इजाजत देसकते हैँ । दण्डनजी के इस रूलिंग 
की लोगो ने तरह-तरह की आलोचना की है। संयुक्तप्रान्त के अग्रेज्ी 
भाषा के एक दैनिक पत्र ने तो अपनी सम्पादकोय टिप्पणियों में यहाँ- 


टण्डनजी का रूलिग 
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तक लिख डालने की हिम्मत की थी कि उण्डनजी का यह रूलिग एक्ट 
के विरुद्ध है और इसलिए कानून का भग करता है । लेकिन इस सम्बन्ध 
में यह जानना लाभदायक होगा कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो के हाईकोर्ट कानून 
को व्गस्पा करने के अपने अधिकार के प्रयोग में परस्पर-विरोधी फंसले 
देदेते हे, लेकिन जबतक प्रिवी कौसिल उन फंसलो को न बदल दे या 
घारा-सभा नया एक्ट पास करके कानून में तब्दीली न करदे तबतक 
प्रान्तो में उस प्रान्त के हाईकोर्ट के फंसले ही मान्य समझे जाते है, चाहे 
वे एक-दूसरे के खिलाफ ही फ्यो न हो। इसी प्रकार यदि भिन्न-भिन्न 
प्रान्तो की असेम्बलियो और कौंसिलो के अध्यक्ष अपने भवनों के नियमो- 
पनियमो को व्याख्या करने के अधिकार के प्रयोग में परस्पर-विरोधी 
फैसले भी दें, तो भी तबतक वे फंसले मान्य होगे जबतक कि या तो 
असेम्बली या कौसिल ही उस निर्णय को न बदल दे या पालंमेण्ट ही इस 
सम्बन्ध में और अधिक स्पष्ठ कानून न पास करदे। संयुक्‍तप्रान्त की 
असेम्व॒ली टण्डनजी के उपर्युक्त रूलिग को प्रस्ताव पास करके सजूर कर 
चुकी है; अत किसी भी व्यक्ति का यह कहना कि टण्डनजी का यह 
सलिंग फानून-विरुद्ध है, किसी भी प्रकार कानून-सगत नहीं कहा 
जासकता । ' 
धारा-तभाये थोर अदालतें 

एक्ट की धारा ८७ उपधारा १ के अनुसार किसी भी प्रान्तोय 
घारा-सभा की कार्रवाई को इस बिना पर कानून-विरुद्ध नही ठहराया 
जासकता कि उसने ज्ाव्ते के अपने नियमोपनियमो का ठीक तरह से 
पालन नहीं किया हूँ । वास्तव में इस उपधारा के फलस्वरूप अदालते 


घारा-सभाओ की कार्रवाई से सम्बन्ध रखनेवाले किसी मामले की 
तहकीकात भी नहीं कर सकतों । 
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इसी धारा की उपधारा २ के मातह॒त प्रान्तीय धारा-सभा के वे 
अफसर, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, जिन्हे एक्ट के अन्तर्गत धारा-सभा 
की कार्रवाई का संचालन करने के लिए और घारा-सभा में व्यवस्था 
क़ायम रखने के लिए अधिकार दिये गये है, अपने अधिकारों के प्रयोग 
में अदालतो के नियन्त्रण से मुक्त रहेगे। अर्थात्‌ जबतक ये व्यक्ति 
अपने अधिकार-दक्षेत्र में रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करेगे तब- 
तक अदालते इनके काम में दखल नहीं देसकती, चाहे अदालतो की 
सम्मृति में इन अधिकारियों का कोई काम कानून या नियम के विरुद्ध 
ही क्यो न हो । अलबत्ता, यदि ये अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र से ही 
बाहर चले जायें, तो अदालतें दखल दे सकेगी; और सम्भवतः अदालतों 
को यह भी निर्णय करनें का अधिकार होगा कि इन अधिकारियों का 
अधिकार-क्षेत्र कहाँतक है । 

प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकारों के इस विवरण से यह स्पष्ट 
हैँ कि उनका अधिकार-दक्षेत्र इतना मर्यादित है और उसपर इतने प्रति- 
बन्ध लगे हुए हे कि उसके हारा नौकरशाही शासन पर कितना अंकुश 
रऊूुग सकेगा, यह कहना मुश्किल ही है । 


प्रान्तीय राजस्व 


सघ-शासन में राजस्र की समस्या 

फेडरेशन या साघ-शासन की किसी भी योजना में केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारो के बीच सरकारी आय का विभाजन एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण और मुश्किल सवार है, क्योकि अपने अधिकारो के प्रयोग सें 
एक-दूसरे से स्वतन्त्र दो शिन्न सत्तायें--अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार और 
प्रान्तीय सरकारे--एक जन-समूह से ही अपनी आमदनी प्राप्त करती हे 
और दोनो सत्ताओ के आमदनी प्राप्त करने के अधिकार-क्षेत्री को बिलकुल 
अलग-अलग वाँट देना सम्भव नहीं है । इसके अलावा, दोनो सत्ताओ के 
अधिकार-क्षेत्री का विभाजन सम्भव भी हो तो, अवसर यह दिक्कत 
पेश आसकती है कि दीनो फरीको की आय उनकी आवश्यकताओ को 
पूरा करने के लिए काफी न हो, क्योकि दोनो की आवश्यकतायें एक- 
दूसरे के मुकाबले में घटती-बढ़ती रहती है और सदा एकसी नही रहती । 
अत क्षेत्रो का विभाजन इस प्रकार करना कि दोनो की आवश्यकताओ 
के घटने-बठने के साथ-साथ उनकी आय में भी घटा-बढी-होसके, 
वस्तुत बहुत मुश्किल काम हूं । 
मोण्टफोड-विधान मे राजस्व की योजना 

भारत में प्रान्तीय राजस्व की समस्या कोई नई नहीं है । यद्यपि 
कानूनी दृष्टि से मॉण्टफोर्ड-विधान में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के 
पारस्परिक सम्बन्धो का आधार सघीय (फेंडरल) नही था, किन्तु 
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केन्द्रीय और प्रान्तोय सरकारों के बीच सरकारी आय का जो बँटवारा 
किया गया था उसका आधार व्यवहार में संघीय ही था। इसके अनु- 

'सार सालगुज्ञारो, आबप/श्षी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, आबकारी व 
जंगलात जेसे कुछ टेक्सों की पूरी आय प्रान्तीय सरकारी के सुपुर्दे कर- 
दी गई थी और उन्हें यह्‌ अधिकार दिया गया था कि उनके ज़रिये वे 
अपनी आय में जितनी वृद्धि कर सके करले। इसी प्रकार आयात-निर्यात- 
कर, इनकमटेक्स, रेल, नसक, अफीम और डाक व तार जेसे कुछ टेक्‍्सों 
की पूरी आय केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द करदी गई थी । इसी सिद्धान्त को 
दोनो सरकारो के खर्चो के बारे मे भी लागू करके कुछ महकसों का सारा 
खर्चा प्रान्दीय सरकारो के और कुछ का केस्द्रीय सरकार के ज़िस्से कर 
दिया गया था। लेकिन इससे प्रान्तो को न तो कुछ सन्‍्तोष हुआ ओर न 
प्रान्तों में मार्क का कोई काम ही किया जा सका । 


नये एक्ट की योजना 

नये एक्ट से इन सब समस्याओ को सुलझाने के लिए करों का 
विभाजन केन्द्रीय, प्रान्तीय और सम्मिलित विषयो के रूप सें किया 
गया हैं । इन तीनों विषयों की अलूग-अलग जो 
सूचियों दीगई है उनके अनुसार केन्द्रीय कर निस्‍्त 
प्रकार हें :-- 

१. आयात-निर्यात कर । 

२. तस्बाकू पर और भारत में बनने व पैदा होनेवाले अन्य माल 
पर उत्पत्तिकर अलावा (अ) दाराब व अस्य सादक पेय, (ब) अफीम, 
भंग व दवाई की अन्य नशीली चीज्ञों, व सादक द्रव्यों तथा (स) इन 
चीज़ो से बतनेवाली दवाइयो और शअुंगार के सामान पर उत्पत्ति-कर के । 

३. कस्पनी-कारपोरेशनों पर टेक्स । 


केन्द्रीय व प्रान्तीय 
कर 
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४. नमक-कर। 

५. खेती की आमदनी के अलावा और सब आमदनियो पर कर। 

६ खेती की ज्ञमीन के अलावा व्यक्तियों व कम्पनियों की कुल 
मिल्कियत पर टेक्स और कम्पनियों की पूँजी पर टेक्‍्स । 

७. खेती की ज़मीन के अलावा और सब सम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार-कर । 

८. हुण्डो, चैक, प्रामिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेञ्ज, बिल्स ऑफ 
लेडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बीमे की पालिसी और रसीदो पर लगाये जाने 
वाले स्टाम्पो की आय 

९. रेल और हवाई जहाज़ो से चलनेवाले माल व मुसाफिरों पर 
टमिनल टेक्स, रेलो के भाडे पर टेक्‍्स । 

१० अदालतों की आमदनी के अलावा केन्द्रीय सूची में शासिल किये 
गये और सब विषयो की आमदनी । है 

प्रान्तीय कर निम्न प्रकार हें-- 

१. मालगज्ञारी । 

२: प्रास्त में बनने या पेदा होनेवाली शराब, अन्य मादक पेय, 
अफीम, भग वगरा और इन चीज़ो से बननेंवाली दवाइयो व श्र गार-पदार्थों 
पर लगाये जानेवाले उत्पत्ति-कर, और इन्ही दरो पर या इनसे भी कम 
दरो पर भारत के अन्य प्रान्तो में बनने या पैदा होनेवाले माल पर 
बराबरी की वजह से रूगाई जानेवाली चुंगियाँ। 

३ खेती की आमदनी पर कर । 

४. ज़मीन, इमारतो, चूल्हों व खिड़कियो पर कर। 

५. खेती की ज़मीनपर उत्तराधिकार-कर । 

६ खानो के हकदारो पर कर। 
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७. व्यक्तियों पर ( (22007 ) कर । 

८, पेशो, तिजारतों व नौकरियों पर कर । 

९ जानवरो व नावो पर कर । ' 

१०, साल की बिक्री और इश्तिहारो पर कर । 

११ खपत के लिए, काम में लेने के लिए, या बिक्री के लिए म्युनि- , 
सिपल क्षेत्रों में आनेवाले माल पर चुंगी। 

१२, विलासिता की चीज़्ो--आमोद-प्रमोद, सट्टेबाज्ी व जुएबाज़ी 
पर कर । 

१३. उन दस्तावेज्ञो के अकावा जिनका उल्लेख केन्द्रीय करों की 
सूची में किया जाचुका है, शेष दस्तावेजों पर रूगाये जानेवाले स्टास्‍्पों 
की आय । 

१४, देशान्तगंत जरू-सार्गो से जाने-आनेवाले मुसाफिरों और माल 
पर टैक्‍स । 

१५, ठोल-टैक्स ( 70॥ ); जैसे तेह-बाज़ारी बगेरा । 

१६, अदालतो की आमदनी के अलावा, प्रान्तीय सूची व सम्मिलित 
सूची में शामिल किये गये किसी भी विषय की आमदनी । 

इस प्रकार आय का विभाजन करने पर पता चला कि कई प्रान्तीय 
सरकारें अपनी ज़िस्मेदारियों का साधारण तौर से भी पालन नहीं कर 
सकेंगी, और कई प्रान्तीय. सरकारें यद्यपि 
साधारणतोर पर अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन 
कर लंगी भगर वे अपने प्रान्त को पुरी तरह उन्नत 
न कर पायंगी । इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक्ट में कई प्रकार 
के प्रबन्ध किये गये । 

एक्ट की धारा १३७ द्वारा यह प्रबन्ध किया गया है कि यद्यपि (१) 


केन्द्रीय करो द्वारा 
प्रान्‍्तो की सहायता 
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सेती की ज़मीन के अलावा और सब सम्पत्ति पर उत्तराधिकार-कर, 
(२) उन दस्तावेज्ो की स्टाम्प-ड्यूटी जिनका उल्लेख केन्द्रीय करो को 
सूची में किया गया है, (३) रेल और हवाई जहाज्ञो से जाने-आनेवाले माल 
व मुसाफिरो पर टाॉमिनल टैक्स और (४) रेलो के किराये पर टेदस 
की दर नियत करना और उनकी वसूली केन्द्रीय विषय ही समझे जायेंगे, 
लेकिन इन टेकक्‍्सो की आय से जो बचत होगी उसमें से चीफ कमिश्नरो 
वाल प्रान्तो के हिस्से को निकालकर वाकी गवर्नरो वाले प्रान्तो में बाँद 
दी जायगी। किस प्रान्त को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका निर्णय केन्द्रीय 
धारा-प्रभा एक्ट द्वारा करेगी । साथ ही केन्द्रीय धारा-सभा को यह भी 
अधिकार होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की मदद के लिए इन टेक्सो की 
दर में वृद्धि करदे । इस प्रकार इन दरो में वृद्धि करने से आय में जो 
वृद्धि होगी, उसे केन्द्रीय सरकार अपने लिए रख सकेगी । 


इसी प्रकार एक्ट की धारा १३८ उपधारा १ हारा इनकमटेक्स की 
आय को प्रान्तो में विभाजित किया गया है । इस धारा के अनुसार खेती 
'की आमदनी के अलावा और सब आसदनियों पर जो टेक्‍स लगता है, 
उसकी दरे नियत करना और उसकी वसूली करने का काम रहेगा तो 
केन्द्र के ही जिम्मे, लेकिन इस टेदस से जो आय होगी उसमें से चीफ कमि- 
इनरो के प्रान्तो का हिस्सा और वह आय निकालकर जो केन्द्रीय सर- 
कार के अफसरो ब कर्मचारियो के वेतन-भत्तो और पेंशनो पर टेक्स लगाने 
से होगी, जो आय बचेगी उसका एक “नियत हिस्सा' प्रति वर्ष प्रान्तो को 
वॉट दिया जाया करेगा। साथ ही केन्द्रीय घारा-सभा को यह भी अधिकार 
होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए टेक्स की दरो में वृद्धि 
करदे । इस प्रकार दरो में वृद्धि करने से आय में जो वृद्धि होगी उसे 
केदत्रीय सरकार अपने लिए रख सकेगी । 


प्रान्तीय राजस्व १७१ 


उपर्युक्त उपधारा के अनुसार प्रान्‍्तीय स्वराज्य' के प्रारस्भ से ही 
प्रान्तों को इतकसर्टक्स की आय का कुछ हिस्सा सिल जाना चाहिए था, 
लेकिन उपधारा २ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यहु अधिकार दिया 
गया हैं कि यदि चह चाहे तो एक नियत अवर्धि! तक प्रान्तो के लिए 
नियत किये गये सारे हिस्से को या उसमें से नियत किये गये क्रुछ हिस्से 
को अपने लिए ही रखले । इस नियत अचबधि के खत्स होजाने के बाद 
केन्द्रीय सरकार को वह हिस्सा लाज़िमी तौरपर धीरे-धीरे हर साल एक 
“धइसरी नियत अवध्धि' के अन्दर प्रान्तो को देदेना होगा । 

सर ओठटो नीमियर की सिफारिशो के फलस्वरूप जो आडेर-हन- 
कौसिल सम्ताद ने इस धारा के मातहत जारी किया है उससे इन हिस्सों 
को और अवधियों को नियत किया गया है ।' इसके अनुसार भधान्तो 
को इनकमसटेकक्‍्स की उस आय का आधा हिस्सा लेने का अधिकार होगा 
जो चीफ कमिद्नरो के प्रान्तो का हिस्सा और केन्द्रीय सरकार के कर्मे- 
चारियों से होनेवाली आय को निकाल देने के बाद बचेगी।, लेक्किन 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के प्रारम्भ होने के बाद ५ साल तक केन्द्रीय सरकार 
को प्रान्तो के हिस्से का उतना हिस्सा अपने पास रखने का अधिकार होगा 


१ इनकमटेक्स से मिलनेवाली आय आडर-इन-कौसिल के अनुसार 
विभिन्न प्रान्तो मे इस अनुपात से बॉँटी जायगी -- 


प्रान्त प्रतिशत प्रान्‍्त प्रतिशत 
मद्रास १५ मध्यप्रान्त-बरार ५ 
बम्बई २० आसाम हि २ 
बगाल २० पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त १ 
सयुक्तप्रान्त है उडीसा र 


पजाब ८ हि सिन्ध २ 
बिहार १० * 
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कि जिसमें नीचे दी हुई दो रकमो फो जोड़ने से कुछ रकम १३ करोड 
होजाय '+-- 

(१) केन्द्रीय सरकार को स्वतः सिलनेवाला आधा हिस्सा; और 

(२) वह रकम जो रेलो की आय से केन्द्रीय सरकार को आम- 

तौर पर सालाना मिला करती है । 

अगर इस प्रकार १३ करोड का योग मिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तो के पुरे आधे हिस्से को भी अपने पास रखना चाहे तो रख सकेगी । 
५ साल के बाद फिर दूसरे ५ साल में केन्द्रीय सरकार प्रान्तो के हिस्से को 
धीरे-धीरे देना शुरू करेगी। वह इस प्रकार कि, फर्ण कीजिए, पहले 
५ साल के आपिरी साल में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तो के आधे हिस्से 
में से ६ करोड़ रुपया अपने लिए रख लिया, तो दूसरे ५ साल के पहले 
साल में वह फेवल ५ करोड, दूसरे साल में ४ करोड़, तीसरे साल में ३ 
करोड, चोथे साल में २ करोड और पॉचवे साल में केवल १ करोड रुपया 
अपने लिए रख सकेगी । अर्थात्‌ इसरे पाँच सालो में केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तीय सरकारो के हिस्से में से हरसाल उतना ही हिस्सा रक्‍खेंगी जो 
पिछले साल रक्खे गये हिस्से से $ कम हो । इस प्रकार इन दूसरे पाँच 
सालो के बाद केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारो वाले हिस्से में से 
कुछ भी रखने का अधिकार न होगा, लेकिन उपधारा २ में गवर्नर- 
जनरल को यह अधिकार दिया गया हैँ कि वह दूसरे पाँच साल में किसी 
साल यह हुक्म जारी करदे कि उस साल केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सर- 
कारो के हिस्से में से उतना ही हिस्सा पास रख सकेगी जितना कि पिछले 
साल उसने रबखा था। इस प्रकार गवर्नर-जनरल इस पाँच साल की 
अवधि को जितना चाहे बढ़ा सकेगा । 

केन्द्रीय सुची के अनुसार यद्यपि नमक-कर, केन्द्रीय उत्पत्ति-कर और 


है 


प्रान्तीय राजस्व १७३ 


निर्यात-करों की दरो का नियत करना व उनकी वसुली का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार को ही होगा; लेकिन धारा १४० उपधारा १ के अनुसार 
केन्द्रीय धारा-सभा को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो इन करो की 
आय को या उसके कुछ हिस्से को एक्ट पास करके प्रान्तो में विभाजित 
करदे । लेकिन जहाँ इन सब करो की आय का प्रान्तो में विभाजन 
केन्द्रीय धारा-सभा की मर्जी के ऊपर हे, इसी धारा की उपधारा २ के 
मातहत सर ओटो चीमियर की सिफारिश से जारी किये गये आ्डर-इन- 
कौंसिल के अनुसार जूट के निर्यात-कर का ६२३ प्रतिशत उन प्रान्तो में 
बॉट देना लाज़िसी होगा जिनमें कि जूट पैदा होता है । इसका मुख्य उद्देश्य 
बंगाल, आसाम व बिहार जंसे उन प्रान्तो की सहायता करना है जिनमें 
जूट बहुतायत से पेदा होता हैं । 

धारा १४२ के अन्तर्गत सम्नलाट को आड्डर-इन-कौंसिल द्वारा यह 
निशचय करने का अधिकार हे कि केन्द्रीय सरकार की आय से किन खास- 
खास प्रान्तो को सहायता दी जानी चाहिए। सर 
ओटो नीमियर की सिफारिश पर जो आडंर-इन- 
कौसिल इस बारे में पास हुआ हैँ उसके अनुसार 
निम्त प्रान्तो को इस प्रकार सहायता दी जाया करेगी :--- 


खास-ख़ास प्रान्तो 
की सहायता 


१. संयुक्‍तप्रान्त को प्रान्दीय स्वराज्य के पहले पॉच सालो समें--हर 
साल २५ लाख रुपया । 

२. आसाम को हर साल ३० लाख रुपया। 

३. पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्‍्त को हर साल १ करोड़ रुपया। 

४. उडीसा को प्रान्तीय स्व॒राज्य के पहले साल सें ४७ लाख रुपया; 
फिर अगले चार सालों में हर साल ४३ लाख रुपया; और फिर हर 
साल ४० लाख रुपया । 
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५ सिन्ध को प्रान्तीय स्वराज्य के पहले साल में १ करोड १० 
लाख उपया, अगले ९ सालो में हर सारू १ करोड ५ राख रुपया; 
फिर अगले २० सालो में हर सालू ८० लाख रुपया, उससे आगे के पाँच 
सालो में हर सालू ६५ लाख रुपया; फिर अगले पॉच सालो में हर साहू 
६० लाख रुपया, ओर उससे अगले ५ सालो में हर सारू ५५ राख रुपया। 


गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की उपर्युक्त योजना के फलस्वरूप प्रान्तो 
को अपने राष्ट्र-निर्माणवारी कार्यो के लिए कहाँतक रुपया प्राप्त हो- 
सकेगा, यह ठीक-ठीक कहना अभी सम्भव नही हैँ । फिर भी यह जानना 
जरुरी है कि धारा १४२ के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रान्तो को जो सहायता 
दी गई हैं उससे केवल उस घाटों की ही पति होसकेगी जो मोजूदा 
मामूली खर्ूँ के कारण उन प्रान्तो के बजद में सालाना होता है, इस 
सहायता के फलस्वरूप ये प्रान्त किसी विशेष कार्य के लिए रुपया निकाल 
सकेगे ऐसा सम्भव नही दिखाई देता । दूसरे जिन प्रान्तो को जूट के 
निर्यात-कर का कुछ हिस्सा मिलेगा उनकी आथिक स्थिति सें उनसे भी 
कोई विशेष अन्तर नही पडेगा, क्योकि जूट-कर की सालाना आय मय 
खर्चे के लगभग ३६ करोड से ज्यादा नही हैं ।!* तीसरे इनकमटेक्स की 
आय का जो हिस्सा प्रान्तो को मिलेगा वह १० साल बाद भी लगभग 
६ करोड से ज्यादा नही होगा, और फिर उसे ११ प्रान्तो में बॉटा 
जायगा । इन १० सालो से पहले प्रान्तो को इनकमटेक्‍स का कोई खासा 
हिस्सा मिल सकेगा, इप्तकी ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योकि रेलो की आर्थिक 
स्थिति में कोई आश्ञाजनक्त उच्नति अभीतक नही हुई है । 


१. अनुमान लगाया गया हैं कि जूट निर्यात-कर से सालाना वयाल 
को रूगभग २ करोड, विहार को १२ छाख, आसाम को ११ छाख और 
उडीसा को १ लाख रुपये की सहायता मिल जाया करेगी । 


प्रान्तीय राजस्व श्छ५्‌ 


अक्सर यह भी कहा जाता है कि यदि प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से 
ज्यादा मदद न भी सिले तो क्या है, प्रान्तीय सरकारे अपनी आय नये-नये 
टेक्सो के ज़रिये काफी बढ़ा सकती है और उन्हें इसके लिए एक्ट में 
काफी अधिकार दिये गये हे । इसके जवाब से यह जानना ज़रूरी है कि 
हिन्दुस्तान वैसे ही गरीब देश हैं; उसकी आय का बहुत बडा हिस्सा 
प्रतिवर्ष विदेशों को और खासफर इस्लंण्ड को विदेशी माल के बदले 
में और होम-चार्जेज् ( 707० ८७०४४८४ ) के रूप मे चला जाता है; 
इसलिए यहाँ टैकक्‍्सो के बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश नही है । जहाँतक 
खेती पर निर्भर रहनेवाडे लोगो का सवाल है, कई प्रख्यात अर्थे- 
शास्त्रियों का तो सत है कि उनपर आजकल हो गुंजाइश से ज्यादा टैक्स 
लगा हुआ है । इसलिए मालगुजारी से तो प्रान्तो की आय में कुछ वृद्धि 
होने को सम्भावना ही नहीं हैं; उलठे और भी कसी होजाय तो कुछ 
ताज्जुब नही । रही उत्तराधिकार-कर व खेती की आमदनी के टैक्‍स की 
बात, सो इनसे ज़रूर सरकारी आय में वृद्धि होसकती है, लेकिन वर्तमान 
आशिक मनन्‍्दी को देखकर इनसे भी ज्यादा आय होने की उम्मीद नही 
हैं। आबकारी की आसदनी मद्य-निषेध की नीति के कारण बढ़ने के 
बजाय कुछ सालों में बिलकुल बन्द ही होजाय तो आइचये नही। 
जंगलात, स्टास्प, कोर्ट-फीस व रजिस्ट्री द्वारा भी प्रान्तो की आय से 
कोई विद्येष वृद्धि होने की सम्भावना नही हैं। शेष टेक्‍्स लगभग सब 
ऐसे हे जिनकी आय स्थूनिसिपेलिटी, ज़िला बोर्ड आदि संस्थाओं को 
सोप दीजाती है । 


कर्जा लेने के अधिकार 


मॉग्टफोर्ड-सुधारो से पहले किसी भी प्रान्त की सरकार को स्व॒तन्त्र 
रूप से कर्जा लेने का अधिकार नही था। उन्हे जब कभी कछ्ञें की जरूरत. 
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होती थी तो केन्द्रीय सरकार ही भारत की साख पर कर्ज़ा लेती थी, और 
फिर वह खुद प्रान्तीय सरकारो को कर्ज़ा देती थी। मॉण्टफोर्ड-सुधारो 
के फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारो को पहली वार स्वतनन्‍्त्र रूप से कर्ता 
लेने का अधिकार दिया गया । लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रान्तीय सरकारों के इस अधिकार पर गवर्सेण्ठ ऑफ इण्डिया एक्ट और 
अधिकार-विभाजक नियमों ( 0०ए0००४०४ एे०८७ ) के द्वारा इतने प्रति- 
बन्ध लगा दिये गये थे कि सम्पन्न प्रान्तो की सरकारो ने भी स्वतन्न्र रूप 
से कर्ज़ा लेने के बजाय भारत-सरकार छे ज्षरियें कर्ज़ा लेना ही बेहतर 
समझा । नये एक्ट में प्रान्तीय सरकारो के कर्ज़ा लेने के अधिकारो में 
काफी वृद्धि कीगई है । ये अधिकार प्रान्तो को एक्ट की धारा १६३ के 
अनुसार मिले है, जिसकी भिन्न-भिन्न उपधाराओ का हम यहां वर्णन करेगे । 


उपधारा १ के अनुसार प्रान्तीय सरकारे अपने प्रान्त की आय की 
ज़मानत पर कर्ज़ा लेसकती हैँ, लेकिन प्रान्तीय धारा-सभा को एक्ट 
पास करके यह निशचय करने का अधिकार होगा कि किस हद तक कर्जा 
लिया जाय; इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारे अपने प्रान्त की म्यूतिसि- 
पैलिटियो वर्गरा के कर्ज़ों के बारे में भी अपनी जमानते देसकेगी, लेकिन 
प्रान्तीय धारा-सभा को एक्ट पास करके यह निश्चय करने का अधिकार 
हांगा कि प्रान्तीय सरकार किस ह॒ुद तक ज्ञमानत देसकेगी । 


उपधारा २ के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपनी शर्तों पर प्रान्तीय 
सरकारो को कर्ता देसकेगी और प्रान्तीय सरकारो के कर्ज के बारे में 
जमानत भी देसकेगी; लेकिन केन्द्रीय धारा-लभा को एक्ट पास करके 
यह निश्चय करने का अधिकार होगा कि किस हद तक प्रान्तीय सरकारों 
के कर्जे की जमानत दीजाय। प्रान्तीय सरकार के जिन कर्ज़ो की 
ज्ञमानत केन्द्रीय सरकार देगी उनकी प्रान्तीय सरकार से वसुलली न होनें 
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पर कज देनेवाले केन्द्रीय सरकार से भी उन्हे वचसुरू कर सकेंगे । केन्द्रीय 
सरकार जो कछ्ञ प्रन्तीय सरकारो को देगी उनके लिए केन्द्रीय धारा- 
सभा की संजूरी लेने की ज्रूरत नही होगी । 


उपधारा ३ के द्वारा प्रान्दीय सरकारों के कर्ता लेने के अधिकारो पर 
दो पाबल्दियों लगाई गई है । कोई भी प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार 
की स्वीकृति के बिना (१) भारत के बाहर किसी भी हालत में कर्ज़ा 
नही लेसकती; और (२) भारत में भी कोई कर्ज़ा नही लेसकती, यदि 
वह केन्द्रीय सरकार की कज़ेदार हो या उसने अपने उस करजषे को न चुका 
दिया हो जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने ज़्मानत दी हो। यही नही 
बल्कि, इस उपधारा के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को यह भी अधिकार 
होगा कि वह प्रान्तीय सरकारों को भारत में या भारत के बाहर कर्जा 
लेने की स्वीकृति उस हालत में दे जबकि प्रान्तीय सरकारें उसकी शर्तों 
को संजूर करले । 

उपधारा ४ के द्वारा प्रान्तीय सरकारों को यह्‌ अधिकार दिया गया 
है कि यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा २ के अच्तर्गंत प्रान्तीय सरकारों को 
कर्जा देने से इंकार करदे, या उपधारा ३ के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को 
भारत सें या भारत के बाहर कर्ज़ा लेने की अनुमति न दे, या उनपर 
ऐसी शर्ते रूगादे जो न्‍्यायसंगत न हों, तो वे इस बात की शिकायत 
वाइसराय से करे । इस सम्बन्ध में वाइसराय अपनी मर्जी से जो 
फेसला करेगा वही अन्तिम समझा जायगा । 

उपयुक्त उपधाराओ से यह स्पष्ट है कि नये विधान में भी प्रान्तीय 
सरकारो को कर्ज़ा लेने के मामलो में केन्द्रीय सरकार और वाइसराय की 
सर्ज्जी पर काफी सिर्सर रहना पडेगा; क्योकि एक तो छई प्रान्त पहले 
से ही भारतं-सरकार के कज़ंदार है, दूसरे प्रान्तो में वास्तविक उन्नति 
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करने के लिए इतनी पूंजी की ज़रूरत होगी कि प्रान्तीय सरकारो को 
अपनी निज की साख पर उतना कर्ज़ा भी तबतक नही मिल सकेगा जब- 
तक कि भारत-सरकार भी जमानत न दे, और तीसरे कई नये ओर 
निर्बल प्रान्तो को निज की साख पर कर्जा ही मुश्किल से मिलेगा और 
उन्हे भारत-सरकार के जरिये ही अपने कर्े लेने होगे । 


ग्रान्तीय सरकारों के वजट 
प्रान्तीय सरकार के बजद को तैयार करने का काम आमतौर पर 
उस प्रान्त के फाइनेस मिनिस्टर यानी अर्थ-मत्री का है, लेकिन एक्ट की 
धारा ७८ उपधारा १ में इस सम्बन्ध से गवर्भर शब्द का प्रयोग किया 
गया हैं ओर कहा गया है कि गवर्नर का यह कत्तंव्य होगा कि वह 
प्रान्तीय सरकार के बजट को हर साल प्रान्तीय धारा-सभा के भवन या 
भवनों में पेश कराये । सगर यह बात स्पष्ट है कि चूंकि गवनेर स्वयं 
धारा-सभा के किसी भी भवन का सदस्य नही है, वह अपने इस कत्तंव्य 
को मिनिस्टरो के ज्रियें ही पुरा कर सकता है । 
उपधारा २ के अनुसार गवनेर को इस बात का निर्देश किया गया 
है कि बजट में खर्चे का जो अन्दाज्ञ लगाया जाय उसमें पहले तो यह भेद 
किया जाय कि कौनसा खर्चा प्रान्तीय सरकार की 
आय से किया जायगा ओर कौनसा कर्ज़ा वगेरा 
लेकर । इसके अलावा उस अन्दाज़ञ में यह भेंद करना भी ज़रूरी होगा 
कि उनमें कौनसा खर्च ऐसा है जिसको एक्ट में प्रान्तीय सरकार की 
आय से वसूल क्रिया जानेवाला खर्चा (४ ८ >७>लावाडर टाब: 8८०१ 
०07 6 :८ए८धप्र८5 ० (४० 770ए977८८ ) करके घोषित किया गया है 
और कौनसा खर्चा ऐसा हैं जो शेष कामो में खर्च होगा । इसके अछावा 
यदि वजट सम्बन्धी प्रस्तावों पर गवर्नर और मिनिस्टरो में मतभेद 


खर्चों के भेद 
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होजाय तो गवर्नेर को मिनिस्टरो को यह आदेश देने का भी अधिकार 
होगा कि वे बजट में उन सदों को भी शासिल करले जिनको कि गवनेर 
अपनी खास ज्षिम्मेदारियों की पुत्ति के लिए आदश्यक समझता हो । 
इस प्रकार शामिल कीगई नदो को भी बजट में ज्यैर मदों से अलूग 
दिखाया जायगा। 

उपधारा ३ में उन मणे की एक सूची दीगई है जिनपर किया जाने- 
वाला खर्चा ज्रान्‍्त की आय से वसुल किया जानेवाला खर्चा' समझा 
जायगा । इसका वास्तविक अभिप्राय यहाँ स्पष्ट 
कर देना आवश्यक हूँ । सॉण्टफोर्ड-विधान में भी 
प्रान्तीय सरकार के खर्चों को (१) नान-वोटेड 
()ए००-४०८८१ ) और (२) बोटेड ( ४०८८० ) इन दो भागो में बॉटा 
गया था। इनमें 'नान-वोटेड' ख़र्चे के लिए धारा-सभा का मत लेना 
ज़रूरी नही था और “बोटेड' खर्चे के लिए प्रान्तीय धारा-सभा का मत 
लेने की ज़रूरत होती थी। प्रान्तो के इस 'नान-घोटेड' ख़च को नये 
एक्ट में प्रान्त की आय से वसूल किया जानेवाला खर्चा नाम दिया 
गया है । इसका अभिप्नाय, जेसा कि धारा ७९ सें स्पष्ट किया गया हे, 
यह हूँ कि इन खर्चो के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की मंजूरी लेना जरूरी 
नही हे । 


प्रान्त की आय से 
वसूल होनेवाले खर्चे 


उपधारा ३ के अनुसार निम्न मदो के खर्चे प्रान्त की आय से वसूल 
किये जानेवाले खर्चे समझे जायेंगे -- 

(१) गवर्नर के वेतन-भत्ते और उसकी शान-शोकत के लिए किय 
जानेवाले वे सब खर्चे जो आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा निश्चित किये गये है; 

(२) प्राग्तीय सरकार के कर्ज्ों से सम्बन्ध रखनेवाले सब खर्चे, 

(३) मिनिस्टरों और एडवोक्ेट-जनरल के वेतन-भत्तें; 
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(४) हाईकोर्ट के जजो के वेतन-भत्ते; 

(५) बहिगंत-क्षेत्रो के शासन में किये जानेवाले सब ख़र्चें, और 

(६) वे खर्चे जो किसी अदालत या पच के फैसले या डिक्री पर 
अमल करने के लिए करने ज़रूरी हो । 

उपयुक्त म॒दो के अलावा एक्ट की और कई घाराओ में भी जगह- 
जगह इस वात का उल्लेख किया गया है कि और किन-किन सदो का 
खर्चा प्रान्त की आय से वसुल किया जासकेगा । इनमें मुख्य हे (१) 
गवनेर के निज्ञी कर्मचारियों के वेतन-भत्तो सहित उसके निज्ञी दफ्तर का 
सब खर्चा; (२) हाईकोर्ट का सब खर्चा; और (३) आऑल-इण्डिया 
सर्विस वाले तथा अन्य कुछ प्रान्तीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते वगेरा । 

उपधारा ३ के अन्तर्गत प्रान्तीय धारा-सभा को यह अधिकार दिया 
गया हैं कि वह और मदो के खर्चो को भी एक्ट पास करके प्रान्त की 
आय से वसुल किये जानेवाले खतर्चो' की सूची में डालदे। लेकिन कोई 
भी धारा-सभा इस प्रकार खुद ही अधिकार छोडने के लिए तैयार होगी, 
इसकी उम्मीद करना व्यर्थ मालूम होता है; क्योकि कोष पर नियन्त्रण 
रखने का अधिकार आजकल धारा-सभा के सब अधिकारों मे मुख्य 
समझा जाता हैं । 

अगर कभी इस बात पर मतभेद होजाय कि कोई प्रस्तावित खर्चा 
'प्रान्त की आय से वसूल किये जानेवाले खर्चा की श्रेणी में आता हे या 
नहीं, तो धारा ७८ की उपधारा ४ के अनुसार गवर्नर अपनी मर्जी! से 
जो फंसला करे वही मान्य होगा। 

प्रान्त की आय से वसूल किये जानेवाले स्र्चों के बारे में यह 
लिखना ज़रूरी हैं कि इस तरकीव से ब्रिटिद्य पालंमेण्ट ने प्रान्तीय 
सरकारो की आय के एक बहुत बडे भाग को धारा-सभाओ के नियन्त्रण 


नौ 
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से निकालकर उनके अधिकारो पर बिलकुल पानी ही फेर दिया है; . 
यह सच है कि इंग्लेण्ड आदि देझ्यो में भी इस प्रकार कुछ सदो के खर्चो 
के लिए पालंमेण्ट की सालाना मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती; लेकिन 
वहाँ एक तो इस प्रकार की सदो की सूची ही बहुत छोटी है, और दूसरे 
उनका खर्चा कुडल आय का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता हे । 
उदाहरणार्थ, इंग्लेण्ड मे या तो सम्ाद के, या सरकारी कज़ें से सम्बन्ध 
रखनेवाली मदो के, या उच्च जजो के वेतन-भत्तो की सुदो के खर्च के 
लिए पाल्मेण्ट की सालाना मंजूरी लेने की ज़रूरत नही होती । बाकी 
पाई-पाई के खर्चे के लिए पार्ंमेण्ट से मजूरी लोजाती है ।' 


एक्ट की धारा ७९ उपधारा १ में कहा गया हैँ कि प्रान्त की आय 
से वसूल किये जानेवाले खर्चे के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की मंजूरी 
की जरूरत नही होगी; लेकिन इसका यह मतलब 
नही कि धार/-सभा के भवन इन ख़्र्चो के बारे 
में बहस या विचार-विमर्श भी नहीं कर सकते । हॉ, गवर्नर के 
वेतन-भत्तो वाली मद के ऊपर धारा-सभा के किसी भी भवतन में कोई 
वादविवाद भी न होसकेगा । 


बहस पर भी पाबन्दी 


उपधघारा २ में कहा गया है कि शोष सब खर्चो के लिए केवल प्रान्त 
की लेजिस्लेटिव असेम्बली की मंजूरी लीजायगी और लेजिस्लेटिव 
असेम्बली को इन ख़र्चो को मंजूर या नामंजर करने और इनमें काट- 


१ सयुक्तप्रान्त की सरकार के सन्‌ १९३७-३८ के बजट के ऑकडो 
को देखने से पता चलता है कि इस वर्ष की रूगभग २४ करोड ७७ 
लाख की आय में लगभग ११ करोड ४० लाख का यानी ४६ प्रतिशत 
खर्चा ऐसा था जो 'प्रान्त की आय से वसूल किया जानेवाला' होने की 
वजह से प्रान्‍्तीय धारा-सभा की मजूरी के लिए नही पेश किया गया। 


१८२ भारत का नथा शासन-विधान 


छाँट करने का अधिकार होगा । लेकिन प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल 
को बजट पर केवल आम बहस करने का हो 
अधिकार होगा, उसमें काट-छॉंट करने का उसे 
कोई अधिकार न होगा । | 


असेम्बली व कौसिल 


उपधारा ३ में कहा गया हैं कि ख़्चें की किसी भी सद को गवर्नर 
की सिफारिश के बर्गर असेम्बली में मज्री के लिए पेश नहीं किया 
जायगा। इस उपधारा में केवछ गवर्नर शब्द का प्रयोग किया 
गया हैँ। इसका अभिप्राय हैं कि मिनिस्टर ही किसी खर्चे के लिए 
असेम्बली में माँग पेश कर सकते हैँ । साधारण सदस्यो को यह प्रस्ताव 
करने का अधिकार न होगा कि अमुक-असुक विषय पर इतना रुपया खर्च 
किया जाय। हा, वे चाहे तो अपने अतनन्‍्तोष को खर्चे की माँग में 
कटौती के प्रस्ताव! पेश करके ज़ाहिर कर सकते है । 

एक्ट की धारा ८० उपधारा १ में कहा गया है कि असेम्बली हारा 
चजट पास होजाने के बाद गवर्नर फिर उसपर अपने हस्ताक्षर करेगा, 
लेकिन ऐसा करते समय वह अपनी किसी खास 
जिस्मेदारी की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे तो उन 
म॒दो को फिर बहाल कर सकेगा जिन्हे असेम्बली ने 
नामजूंर कर दिया हो या जिनमें असेम्बली ने काट-छाॉँट करदी हो । 


वजट को बहाल 
करने का अधिकार 


उपधारा २ में कहा गया हैँ कि गवर्नर के हस्ताक्षर-सहिंत बजट 
फिर असेम्बली के सामने रक्‍्खा जायगा, लेकिन वह उसपर न तो बहस 
कर सकेगी और न उसमें कोई काट-छॉट ही कर सकेगी । उपधारा ३ में 
कहा गया है कि प्रान्त की आय से किया जानेवाला कोई भी खर्चा तब- 
तक वाज़ाब्ता नहीं माना जायगा जबतक कि इसका उल्लेख गवर्नर के 
हस्ताक्षर वाली बजट की प्रति में न हो । 


प्रान्तीय' राजस्व श्८३ 


धारा ८१ में कहा गया है कि यदि किसी साल के अन्दर प्रान्त की 
आय में से और खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाय, तो उसी विधि को 
अपनाना पडेगा जो सालाना बजट के बारे झे 
उपर्युक्त धाराओं के अनुसार अपनाई जानी 
ज़रूरी हैं । अर्थात्‌ जबतक प्रान्त की असेस्ब॒ली में उस पुरक ( 5०9ए96- 
77८7/97ए) बजट पर विचार न होलेगा और गवरनेर के उसपर हस्ताक्षर 
न होजायेंगे तबतक पहले बजठ के अतिरिक्त खर्चा न किया जासकेगा। 


पूरक बजट 


प्रान्त में एंग्लो-इण्डियन और यूरोपियनो की शिक्षा के ऊपर पर्याप्त 
व्यय किया जाय, इसके लिए एक्ट की धारा ८३ में विशेष प्रबन्ध किया 
गया हे । इस धारा की उपधारा १ में कहा गया 
है कि एंग्लो-इण्डिययों और यूरोपियनो की शिक्षा 
के लिए हर सार कम-से-कस उतना रुपया खर्चे किया जाया करेगा 
जितना कि सन्‌ १९२३ से ३३ तक के दस सालो में औसतन हर साल 
उस प्रान्त से उनकी शिक्षा के लिए ख़चें किया गया था । ओर ओऔसतो के 
निकालने सें वह सब खर्चे भी शासिल कर लिया जायगा जो स्कूलो की 
इसारते बगेरा बनाने के कास में खर्चे किया जाता हू । 


यूरोपियनो की शिक्षा 


इस उपधारा के दो अपवाद भी रकक्‍्खे गये हे । इनसे पहला यह है कि 
यदि किसी वर्ष प्रान्तीय असेम्बली सारी शिक्षा पर इतना कमर रुपया खचे 
करने का निश्चय करे कि वह खर्च उपयुक्त १० सालो के सारी 
शिक्षा के औसत-खच्चे से भी कम हो, तो उसी अनुपात से एंग्लो-इण्डियनो 
ओर यूरोपियनो की शिक्षा पर भी कम व्यय किया जा सकेगा । दूसरा 
अपवाद यह हे कि प्रान्त की असेम्बली अपने ३ बहुमत से प्रस्ताव करके 
या तो किसी ख्लास साल से या सदा के लिए इसके विरुद्ध काम करने 
का निश्चय कर सकती है; लेकिन उपधारा ३ में कहा गया है कि यदि 


१८४ भारत का नया शासन-विधान 


असेम्बली इस प्रकार प्रस्ताव पास कर भी दे तो भी गवर्नर अपनी उस 
खास ज़िम्मेदारी की पूत्ति के लिए, जो अल्पसंख्यक जातियो के बाजिब 
हितो की रक्षार्थ उसे दीगई है, बदस्तुर जिम्मेदार रहेगा। 


प्रान्त की आय से होसकनेवाले खर्चे 

घारा १५० उपधारा १सें कहा गया हे कि प्रान्त की या केरद्र 
की आय से कोई भी खर्चा ऐसे किसी मामले पर नहीं किया जासकेगा 
जिसका सम्बन्ध न तो भारत से हो और न भारत के किसी भाग से । 
ये शब्द उन शब्दों से बहुत व्यापक हें जो पुराने एक्ट में इस सम्बन्ध में 
काम में लाये गये थे। पुराने एक्ट के शब्द तो सिर्फ यही थे कि "भारत की 
सरकारी आय भारत के शासन-सम्बस्धी मासलों पर ही खर्चे की जा 
सकेगी ।” प्रो० के० टी० शाह का नत है कि नये एक्ट में इतनी व्यापक 
भाषा प्रयोग करने का यह उद्देश्य हैं कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारो 
को ब्विटेन के उन युद्धों के ऊपर भी खर्चा करने के लिए वाधित किया जा 
सकेगा जिनका भारत से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न भी हो । ज्वाइण्ट पालें- 
मेण्टरी कमेटी के उन शब्दों से प्रो० ज्ञाह के इस मत की कुछ पुष्टि भी 
होती है जो उसने वाइसराय की उस खास जिम्मेदारी' के बारे में अपनी 
रिपोर्ट में लिखे है जो कि भारत में अमन-चेत बनाये रखने की खातिर उसको 
दीगई है । उन शब्दों का आशय इस प्रकार हैँ -- 

“वाइसराय की इस जिम्मेदारी का व्यापक-से-व्यापक अर्थ लगाया 
जाना चाहिए, और जब कभी भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय फौजो 
को बाहर भेजना आवश्यक हो तो उसे ऐसा करने का अधिकार होना 
चाहिए, चाहे खास उस समय भारत के अमन-चैन में कोई खलल न 
भी पड़ता हो ।!' 


१ ज्वाइण्ट पालमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट, पृष्ठ ९९, पैरा१७८। 


प्रान्तीय राजस्व श्ट्ष्‌ 


उपधारा २ से इस मंशा को ओर भी स्पष्ट कर दिया गया हैं । 
उसके अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभायें भारत से सम्बन्ध 
रखनेवाले किसी भी सामले के लिए अपना रुपया खर्चे कर सकेंगी, 
चाहे उन्हे उस मासले के लिए कानून बनाने का अधिकार न भी हो । 
उदाहरणार्थ, मद्रास प्रान्त चाहे तो बिहार के भूकम्प-पीडितो के लिए 
या किसी भी केन्द्रीय विषय के लिए अपना रुपया खर्च कर सकता है । 
इसी प्रकार केन्द्र भी किसी भी प्रान्तीय विषय पर रुपया खर्चे कर 
सकता हैं । 

इस प्रकार प्रान्तीय राजस्व में उस बात की काफी गुंजाइश रकक्‍्खी गई हैं 
जिसकी ओर कि प्रो० शाह ने संकेत किया है । यानी ब्रिटिश सरकार 
चाहे तो प्रान्तो को ब्रिटेन के उन युद्धों पर भी ख़्चे करके लिए वाध्य कर 
सकेगी जितका कि भारत से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होगा । 


प्रान्तीय न्‍्याय-विभाग 


न्याय-विभाग का सयठन 

गवर्मेण्द ऑफ इण्डिया एक्ट की न्‍्याय-विभाग सम्बन्धी धाराओ को 
ठीक तरह समझने के लिए पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि हरेक 
प्रान्त के न्‍्याय-विभाग का सगझन दूसरे प्रान्तो के न्‍्याय-विभाग से 
बहुत-कुछ भिन्न होता हैं । न्यायाधीशों के ओहदे भिन्न-भिन्न प्रान्‍्तों में 
जिन नामो से जानें जाते हैँ उनमें स्नासतोर पर बहुत भिन्नता है। फिर 
भी न्याय-विभागो के संगठन-सम्वन्धी बहुत-सी बाते ऐसी है जो सब 
प्रान्तो में करीव-करीब एक-सी है । जो बाते आमतौर पर सब प्रान्तो 
में एक-सी हें उन्हीका हम यहाँ वर्णन करेगे । 

प्रत्येक ज्ेलि की अदालते तीन किस्मो में बॉटी गई हे--(१) 
दीवानी, (२) फोज़दारी, और (३) माल। दीवानी अदालत का हाकिम 
सब-जज, सिधिलरू जज या मुसिफ कहलाता है । 
इनमें भी कई दर्जे होते हे और एक खास दर्जे का 
हाकिस खास ह॒द तक के ही सुकदमे सुन सकता हैं । लेकिन कुछ हाकिम 
ऐसे भी होते हे जो, बिना किसी तादाद की पाबन्दी के, हरेक मुकदमे 
सुन सकते है । इन सबके फंसलछो की अपीले या तो जिला जज के यहाँ 
होती है या सीधी हाईकोर्ट में । उदाहरणार्थ, दिल्‍ली में ५,०००) से 
कम के मुकदमो की अपीले ज़िला जज के यहाँ और ५,०००) से ऊपर 
के मुकदमो की अपीले हाईकोर्ट में होती है । ज्ञिका जज खुद भी मुकदमे 


दीवानी अदालते 


5 


प्रान्तीय न्याय-विभाग १८७ 


कर सकता है, लेकिन आमतौर पर वह अपीलें ही सुनता है । जिला- 
जज के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती हे और हाईकोर्ट के फंसलों 
की प्रिवी कौसिल में, बशत्तें कि मुकदमा आमतौर पर १०,००५) से 
ज्यादा का हो । अदालत खफीफा के फेसलो की निगरानी ( #८ए।४॥0॥ ) 
सीधी हाईकोर्ट में होती है। मद्रास, बस्बई ओर कलकत्ता के शहरों में 
ज्ञिक्ा जज का कास हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है । 


फोजदारी अदालत का हाकिम मजिस्ट्रेट कहलाता हैं। इनमें तीन 
किसमें होती हे । फरटे क्लास सजिस्ट्रेट २ साल तक की सजा व १,०००) 
तक जुर्माना कर सकता है; सेकण्ड क्लास मजिस्ट्रेट 
६ महीने की सज्ञा च २००) तक जुर्माना कर 
सकता है; और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट १ महीने की सज्ञा व ५०) तक 
जुर्माना कर सकता है । ज्ञिले भर के सब मजिस्ट्रेदों के ऊपर एक ज़िला- 
मजिस्ट्रेट होता है, जिसके अधिकार फर्टंकलास सजिस्ट्रेट के अधिकारों से 
कुछ अधिक होते हैं । ज़िला मजिस्ट्रेट जिले के सब मजिस्द्रेटो को काम 
बॉटने और उनपर नियंत्रण रखने के अलावा जिले में असन-चेन कायम 
रखने के लिए भो ज़िम्मेदार होता है और इसलिए ज्ञिले का पुलिस- 
विभाग भी उसके मातहत होता है । ज्ञिला सजिस्ट्रेट और अन्य सब 
सजिस्ट्रेटों को मुकदमे सुनने के अलावा मजिस्ट्रेट की हैसियत से शासन- 
विभाग से सस्बन्ध रखनेवाली और कई ड्चूटियाँ भी करनी पड़ती हे; 
जसे जुलूसो के साथ चलना या गैर-कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने 
के लिए गोली चलाने का हुक्म देना, शान्ति-रक्षा के लिए उपद्रवियो 
से ज़मानत-मुचलके सॉगना इत्यादि । जिला मजिस्ट्रेट आमतौर पर खुद 
मुकदमे नहीं सुनता। चेतन पानेवाले मजिस्ड्रेटों के अलावा आजरेरी 
मजिस्ट्रेट भी होते है । 


फौजदारी अदालते 
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सेकण्ड व थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेटो के फंसचलो की अपीले आमतौर 
पर जिला मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ होती हें 
ओर बाकी सब मुकदमो की दौरा जज के यहाँ। दोरा जज अपीले 
सुनने के अलावा उन मुकदमो को भी सुनता है जो मर्जिस्ट्रेटो हारा उसके 
सुपुर्दे किये जाते हे। दौरा जज भारी-से-भारी सज्ञा देसकता हैँ, लेकिन 
फॉसी की सज्ञा के लिए हाईकोर्ट की मजूरी लेने की ज़रूरत होती है । 
दोरा जज के फेसलो की अपीले हाईकोर्ट में होती है। फोज्ञदारी मुकदमो 
में दीवानी मुकदमो की तरह एक अपील के बाद दूसरी अपील नहीं 
की जासकती । कानूनी नुकतों के ऊपर अलबत्ता हाईकोर्ट में निगरानी 
होसकती है) मद्रास, वम्बई और कलकत्ता के शहरो में दौरा जज का 
काम भी हाईकोर्ट के सुपुर्द रहता हैं । 

माल की अदालतो के हाकिम तहसीलदार, डिप्टी कलक्टर या 
असिस्‍्टेण्ट कलक्टर कहलाते है । ये हाकिम अदालूती हँसियत में ज्ञमी- 
दारो व किसानो के मुकदमे करते हे और अफसरी 
हेसियत में मालगुज्ारी की चसुली के लिए जिम्मे- 
दार होते हे तथा शासन-विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले और भी बहुत-से 
काम उन्हे करने पड़ते है। कलक्टर ज़िलेभर में इन सबके ऊपर होता है । 
इनके फंसलो की अपीले या तो कलक्टर के यहाँ होती हे या कमिइनर के 
यहाँ ।' कमिइनर के ऊपर अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कीजाती है । 
कुछ प्रान्तो में यह स्थान फाइनेशल कमिइनर या रेवेन्यू कमिइनर को 
मिला हुआ हैँ । इनके ऊपर प्रान्तीय सरकार होती है, लेकिन वह अपीले 
नहीं सुनती । 

आमतौर पर क्षिले का कलक्टर और ज़िले का मजिस्ट्रेट एक ही 


माल की अदालते 


१ मद्रास में कमिश्नर नही होते । 
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व्यक्षित होते है । इसी प्रकार जो व्यक्ति डिप्टी या असिस्टेण्ट कलक्टर 
होता है वह डिप्डी सजिस्ट्रेट या ज्वाइण्ठ मजिस्ट्रेट भी होता हे । तहसी- 
लदारों को श्री मजिस्द्रेदी अख्तियारात दिये जाते हे । दीवानी अपीले 
सुननेवाला ज्ञिठा जज और फोौज़दारी मुकदमे व अपीले सुननेवाला दोरा 
जज भी आसतौर पर एक ही व्यक्ति होता है । 
हाईकोर्ट 

एक्ट की धारा २१९ के अनुसार इन कोर्टो को हाईकोर्ट की गिनती 
में शुमार किया गया हु--कलकत्ता, सद्रास, बस्बई, इलाहाबाद, लाहौर, 
पटना व नागपुर के हाईकोर्ट; अवध का चीफ 
कोर्ट; तथा सिन्‍ध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के 
जुडीशल कमिइनर्स कोर्ट । इनमें जो कोर्ट हाईकोर्ट 
कहलाते हे वे सस्त्राद्‌ के लिटर्स पेटेण्ट” द्वारा स्थापित किये गये हैं और उन 
लेटर्स पेटेण्टो द्वारा ही उनके अधिकार और अधिकार-द्षेत्रों का वर्णन किया 
जाता है । इसके अलावा भारतीय धारा-सभायें भी उनको अतिरिक्त 
अधिकार और अधिकार-क्षेत्र देसकती है । चीफ कोर्ट और जुडीशल 
कमिश्नर कोर्ट भारतीय धारा-सभाओ के कानूनों द्वारा स्थापित किये 
गये है, इसलिए उनके अधिकारों और अधिकार-द्षेत्रों का निर्णय आम- 
तोर पर केवल भारतीय धारा-सभाओ के कानूनों द्वारा ही होता है । 


नए एक्ट में हाईकीर्ट 
का अभिप्राय 


हाईकोर्ट आसतोर पर हरेक प्रान्त के लिए अलग होता हैं । रँकिन 
कलकत्ते का हाईकोर्ट बंगाल और आसाम दो प्रान्तो के लिए हे और 
इलाहाबाद का हाईकोर्ट संयुकतप्रान्त में केवल आगरा-विभाग के छिए हूँ, 
अवध के लिए रूखनऊ में चीफ कोर्द अलग है । लाहौर का हाईकोर्ट 
पंजाब व दिल्‍ली इन दोनों प्रान्तों के लिए है, और पढना का हाईकोर्ट 
बिहार व उडीसा इन दोनों प्रान्तों के लिए हे । 
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इन हाईकोर्टो के अछावा अजमेर-मेरवाडा और कुर्ग में जुडीशल 
कमिददनरो के कोर्ट हे, जिनके अधिकार और अधिकार-क्षेत्र भारत- 
सरकार के रेग्युलेशनो के ज्ञरिये निर्धारित किये गये हैँ और जजो की 
नियुक्ति बरगरा के सब अधिकार भारत-सरकार को है । नये एक्ट में इन 
कोर्टो को हाईकोर्ट का दर्जा नही दिया गया है। सम्राट ने घारा २१९ के 
हारा यह अधिकार अपने पास सुरक्षित ज़रूर रकखा हैँ कि वह आडेर- 
इन-को सिल जारी करके उन्हे हाईकोर्ट का दर्जा देदे । लेकिन अभीतक 
ऐसा कोई आर्डर-इन-कौं सिल सम्राट ने जारी नही किया हे । यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि जबतक इन कोर्टो को अन्य हाईकोर्टो के दर्ज तक 
नहीं लेआया जायगा तबतक इनके फँसलो की अपोर्ले फेडरर कोर्ट में 
न होसकेगी । 


एक्ट की धारा २२० उपधारा १ के मातह॒त हाईकोर्ट के जजो की 
नियुक्ति का अधिकार सम्राद ने अपने हाथ में रकखा है । प्रान्तीय 
स्वराज्य स्थापित होजाने के बाद होना तो यह 
चाहिए था कि इन मामलो में भी प्रान्तो को पूरे 
अधिकार देदिये जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जबकि इस्लेण्ड में 
हाईकोर्ट के जजो की नियुक्ति सन्त्रि-सण्डल ही करता है । इसके अलावा 
इस बात की भी कोई आशा नही कि इन मसासलो में प्रान्तीय सिनि- 
स्टरो से सलाह ली जायगी। प्रान्तीय स्वराज्य के अमल में आने से 
पहले भी हाईकोर्टो के जजो की नियुक्ति तो सम्राट्‌ द्वारा ही होती थी, 
लेकिन उस वक़्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अन्य जजो से सलाह करके अपनी 
सिफारिश प्रान्तीय सरकार को भेजता था और वह सिफारिश भारत- 
सरकार के ज़रिये भारत-मन्त्री के पास जाती थी, जबकि अब प्रान्तीय 
सरकार अर्थात्‌ प्रान्तीय मिनिस्टरों से सलाह-मशबिरा करने की नीति का 


जजो की नियुक्ति 
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अन्त ही समझना चाहिए । कुछ दिन हुए, उडीसा के एक एडवोकेट को 
जब पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया तो उडीसा के प्रधान- 
मन्टे को इस बात की ख़बर सबसे पहले अखबारों से ही मिली थी। 

प्रत्येक हाईकोर्ट के जजो की सख्या निश्चित करने का अधिकार भी 
सम्राट ने अपने हाथ में रक्खा हुँ। सम्राद के 
एक आडंर-इन-कों सिल के अनुसार विभिन्न हाईकोर्टो 
के जनों की अधिकतम संख्या, जिसमें चीफ जरिदस भी झामिल हे, इस 
प्रकार रक्खी गई हैं :--- 


जजों को संख्या 


मद्रास-हाईकोर्ट १६; वम्बई-हाईकोर्ट १४; कलकत्ता-हाईकोर्ट २०; 
इलाहाबाद-हाईकोर्ट १३; छाहौर-हाईकोर्ट १६; पटना-हाईकोर्ट १२; 
नागपुर-हाईकोर्ट ८; अवध का चीफ कोर्ट ६; सिन्‍्ध का जुडीशारूू 
कपिश्नसे कोर्ट ६६ ओर पश्चिसोत्तर सीमाप्रान्त का जुडीशरू कमिदइनर्स 
कोर्ट ३। 

एक्ट की धारा २२० उपचारा २ में जजों के रिटायर होने की 
उम्प्र ६० साल रक्खी गई हूँ, लेकिन कोई भी जज 
किसी भी समय अपने हस्ताक्षरों से प्रान्त के 
गवर्नर के पाप्त अपना इस्तीफा भेन सकता हैं । 

जजो को बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार भी उफ्त उपधारा 
फे जन्‍्तर्गत समाट ने अपने हाथ में रवखा है। प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डरू 
जोर प्रान्तीय धारा-सभा को इस मामले में दस्वलू देने का कोई अधिकार 
न होगा ।! इंग्लण्ड में तथा अन्य लोकतन्‍्त्रवादी देशो में जजों के बारे 
१. एनट की ४०वी और ८६४ी धाराओं के जनसार भारत की 


के 


ई- पी धार भा रा हाईज्ोले हे लाता हध आनरण गज नम कट कप 
जिसी भी घारा-सभा में हाईकोर्ट के जजों के आचरण के बादे में फोई 
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में आमतोर पर यह कायदा होता है कि यदि वे दुराचरण का कोई काम 
करे तो पालंमेण्ट की प्रार्थना पर उनको हटा दिया जाता है। लेकिन 
भारत की प्रान्तीय घारा-सभाओ को इस अधिकार से बचित रक्‍खा गया 
हुं। भारत के हाईकोर्टो के जजो को हटाने की सिफारिश करने का अधि- 
कार भारत से ६,००० मील दूर बेंठी प्रिवी कौसिल को ही होगा । प्रिवी 
कौंसिल भी उसी हालत में सिफारिश कर सकेगी जब कि पहले सम्राट 
उसकी राय पूछे। इस प्रकार जजो को या तो दुराचरण के कारण या 
मानसिक वा शारीरिक शक्तियों के क्षीण होजाने के कारण हटाया 
जासकेगा। 


हाईकोर्ट की जजी के लिए योग्यतायें एक्ट की धारा २२० उपधारा 
कं शोलाओ में निर्धारित की गई है। उनके अनुसार कोई 
जजो की योग्याये गे हि चि 

भी ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया 
जासकता है जो-- 

( १ )कम-से-कम १० साल तक बेरिस्टरी कर चुका हो; 

( २ ) इण्डियन सिविल सविस का ऐसा सदस्य हो जो कम-से-कम 
१० साल तक उस स्विस का सदस्य रहा हो और कम-से-कम ३ साल 
तक जिला जज की जगह काम कर चुका हो, 

(३ ) ब्रिटिश भारत में कम-से-कस ५ सालू तक ऐसे अदालती 
ओहदे पर रह चुका हो जो सब-जज या जज खफीफा के ओहदे से नीचा 
नहो; या 

( ४ ) कम-से-कम १० साल तक किसी भी हाईकोर्ट का वकील, 
श्लीडर या एडवोकेट रह चुका हो । 

पेरा नम्बर २ से प्रत्यक्ष हें कि इण्डियन सिविछ सविस के सदस्य 
हाईकोर्ट की जजी के लिए बदस्तुर नियुक्त किये जासकेये। प्रथम 
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गोलमेज़् परिषद्‌ से जब इस प्रइन पर विचार हुआ, तो सर्विसेज 
सब-कमेटी ने बहुमत से यह सिफारिश की थी कि न्यायालयों के लिए 
इण्डियन सिविल सबविस के सदस्यो की तियुक्ति कतई बन्द करदी जानी 
चाहिए । पुराने एक्ट में यह नियम था कि कस-से-कस एक-तिहाई जज 
बेरिस्टरो में से नियुक्त किये जायेँ और कम-से-कम एक-तिहाई इण्डियन 
सिविल सर्विस के सदस्यों से से | इस नियम का यह परिणास होता था 
कि इण्डियन सिविल स्विस के सदस्य दो-तिहाई जगहो से ज्यादा पर नही 
नियुक्त किये जा सकते थे। लेकिन ,अब यह पाबन्दी उठगई है और इण्डियन 
सिविल सर्विस के सदस्थो के लिए रास्ता बिलकुल साफ कर दिया गया है । 


लिटसे पेटेण्ट' द्वारा स्थापित किये गये हाईकोर्टो के लिए अभीतक 
यह नियस् था कि उनका चीफ जस्टिस बेरिस्टरों मे से ही कोई होसकता 
था। इण्डियन सिविरू संचिस के सदस्य इस जगह 
के लिए काबिल नही समझे जाते थे। लेकिन 
अब इण्डियन सिविल साविस के सदस्य तीन साल तक हाईकोर्ट की जजी 
करने के बाद लेटर्स पेठेण्ट द्वारा स्थापित किये गये हाईकोर्टो के चीफ 
जस्टिस भी होसकेंगे । शेष हाईकोर्टो के लिए यह तीन साल की पाबन्दी 
भी नही रक्‍्खी गई हु । 

पुराने एक्ट के वक्त हिन्दुस्तान के वे वकील या एडवोकेट जिन्‍्होने 
विलायत से बरिस्टरी पास नहीं की थी, लेटर्स पेटेण्ट द्वारा स्थापित 
हाईकोर्टो के चीफ जस्टिस नही नियुक्त किये जा सकते थे । लेकिन अब 
यह पाबन्दी हटादी गई है । 


चीफ जस्टिस 


धारा २२० की उपधारा ४ के अनुसार प्रत्येक जज को अपना 
काम सम्हालने से पहले या तो गवर्नर के सासने 


राजभक्ति की शपथ है 
या गवनेर द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति 
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के सामने सम्राट के प्रति वफादारी की शपथ लेना राज़िमी है । 

धारा २२१ के अनुसार हाईकोर्टो के जजो के वेतन, भत्ते, पेंगनो 
और छुट्टियो के बारे सें नियमोपनियम बनाने का 
अधिकार सम्राद ने अपने हाथ में रक्खा है। लेकिन 
नियुक्ति के बाद किसी जज के वेतन, भत्तो वगैरा से कमी सम्राट भी 
नहीं कर सकता । 


वेतन-छट्री-भत्ते 


धारा २२१ के अन्तर्गत जो आर्डर-इचन-कौसिल सम्राट ने जारी किया 
हैं उसके अनुसार विभिन्न हाईकोर्टो के चीफ जस्टिस और जजो के 
वापिक वेतन निम्तर प्रकार निश्चित किये गये है । लेकिन यह आडेर-इन- 
कोंसिल उन जजो पर ही लागू होगा जो १ अप्रैछ सन्‌ १९३७ के बाद 
नियुक्त किये जायेंगे :-- 
कलकत्ता-हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ७२,०००] 
मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और 
लाहौर के हाईकोर्टो के चीफ जस्टिस (प्रत्येक) ६०,०००) 
नागपुर-हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ५०,०००) 
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना 
» और लाहौर के हाईकोर्टो के जज और 


अवध चीफ कोर्ट का चीफ जज की ४८,०००] 
अवध चोफ कोर्ट के जज और सिन्ध का 

जुडीगल कमिइनर 3. ४२,०००] 
नागपुर-हाईकोर्ट के जज 8... ४०,०००) 
पश्मोत्तर सीमाप्रान्त का जुडीशल कमिश्नर ३९,०००] 


सिन्ध और पश्मोत्तर सीमाप्रान्त के 
असिस्टेण्ट जुडीशल कमिइनर ५». ३६,०००) 
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इसी आर्डर-इन-कौसिल के अनुसार जजों की छुट्टी मंजूर करने ओर 
उनकी सवारियों के भत्तो वगरा की रकमें निश्चित करने का अधिकार 
प्रात्तीय सरकार को दिया गया है; लेकिन गवर्नेर भी अपने विवेक' से 
काम लेसकेगा। यानी जजो की छुट्टी वगरा की दरख्वास्ते पहले मिनिस्टरों 
के पास जायेंगी और फिर गवर्नर के । 


पुराने एक्ट के अनुसार हाईको्टो के अस्थायी जजो या अस्थायी 
चीफ जस्टिसो के नियुक्त करने का अधिकार उस प्रान्त की प्रान्तीय 
सरकार को था, लेकिन नये एवट की धारा २२२ 
32 कट के अन्तर्गत अब प्रान्तीय सरकारो के हाथ से यह 
| छोटा-सा अधिकार भी छीन लियो गया है और 
अस्थायी नियुक्तियां करने का अधिकार गवर्नेर-जनरल को ही होगा 
और वह अपनी मर्जी से काम कर सकेगा। इसी प्रकार काम मे 
अस्थायी वृद्धि हो जाने के कारण २ साल के लिए जो जज अतिरिषत 
जर्ज' के बतौर केन्द्रीय सरकार हारा नियुक्त किये जाते थे, उनकी 
नियुक्ति भविष्य सें गवर्नेर-जनरलू द्वारा हुआ करेगी ओर वह इस 
सासले में भी अपनी सर्ज़ी से काम कर सकेगा। 


हाईकोर्टो के अधिकार व अधिकार-क्षेत्र या तो उनके लिठर्स पेटेण्टो 
द्वारा चिर्धारित किये गये हे या भारतीय धारा-सभाओ के कानूनों द्वारा। 
एक्ट की धारा २२३ के अनुसार हाईकोर्टो के 
पुराने अधिकार व अधिकार-क्षेत्र बदस्तुर जारी 
रहेगे, लेकिन भारतीय धारा-सभाओ को उनके 
अधिकारो में कमी-बेशी करने का अधिकार होगा | उदाहरणार्थ, केन्द्रीय 
धारा-सभा केन्द्रीय विषयो के बारे में और प्रान्तीय धारा-सभा प्रान्तीय 
विषयो के बारे सें तथा सम्सिलित विषयों के बारे मे दोतो कमी-बेशी 


अधिकार व अधिकार- 
क्षेत्र 
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कर सकेगी । जब ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी के सामने यह मामला पेश 
हुआ तो इब्लंण्ड के कज्ञरवेटिवों की ओर से यह्‌ आन्दोलन उठाया 
गया था कि धारा-सभाओ को हाईकोर्टो के ऊपर इतने अधिक अधिकार 
देने का यह परिणाम होगा कि हाईकोर्टो के अधिकार धारा-सभायें 
छीनकर मातहत अदालतो को देदेंगी, जो ठीक न होगा, और उससे 
ब्विठिश् प्रजा की स्थिति डावॉडोल होजायगी । इस आन्दोलन के फलस्व- 
रूप ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की सिफारिश पर गवनेरो के आदेश-पत्र 
में यह धारा जोड्दी गई हूँ कि यदि प्रान्तीय धारा-सभा हाईकोर्टो के 
अधिकारों में काट-छॉट करने के लिए कोई बिरू पास करे तो वह बिल 
वाइसराय की मज़ूरी के लिए भेज दिया जाय । इसी तरह वाइसराय के 
आदेश-पन्न में भी यह घारा जोड़दी गई हैं कि वह बिल सम्राद कीं 
मजूरी के लिए भेज दिया जाय । 

एक्ट की धारा २९४ उपधारा १ के अन्तर्गत प्रत्येक हाईकोर्ट को 
अपनी मातह॒त अदालतो पर नियन्त्रण रखने का 
अधिकार होगा । मातहत अदालत से मतलब उन 
सब अदालतो से है जिनकी अपील उस हाईकोर्ट में 
सुनी जासकती है । इस अधिकार के ज़रिये हाईकोर्ट स्लास तौर पर 
पिम्नलिखित काम कर सकता हैं :-- 


मातहत अदालूतो 
पर नियन्त्रण 


(अ) हिसाव-किताब व रिपोर्ट साँगना; 

(व) अदालतो की कारंवाई को नियन्त्रण में रखने के लिए आम 
कायदे बनाना व ज़ाव्ते के फार्म बगेरा जारी करना; 

(स) हिसाव-किताब रखने के बारे में आम हिदायतें देना, और 

(द) अदालतो में लिये जानेंवाले मेहनतानो की दरें निश्चित करना। 

हाईकोर्ट अपने इत अधिकारों का प्रयोग करके जो कायदे, फार्म व 
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दरे बगेरा नियत करे वे किसी मौजूदा कानून के खिलाफ न होने चाहिएँ 
और उनके लिए प्रान्तीय सरकार की मंजूरी लेने की भी ज़रूरत होगी । 


एक्ट की धारा २२४ उपधारा २ के द्वारा हाईकोर्ट के कतिपय 
अमूल्य अधिकारों का, जो हाईकोर्टो को पुराने एक्ट के अन्तर्गत मिले हुए 
थे और जिनका इस्तेमाल कुछ हाईकोर्टो ने सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के ज़माने में वाइसराय के 
आईडिनेसो के विरुद्ध निर्भयता से किया था, अप- 
हरण कर लिया गया हैँ । यह याद रहे कि हाईकोर्टो को ज्ञाब्ता फौज- 
दारी व ज़ाब्ता दीवानी के अन्तर्गत अपनी मातह॒त अदालतो के फंसलों की 
जाँच करने और उन्हे बदलने का अधिकार है । सन्‌ १९३० में वाइसराय 
ने एक आर्डिनेस के हारा हाईकोर्ट के इस अधिकार को छीन लिया और 
यह नियम बनाया कि अमुक-अमुक ओर खासकर प्रेस क़ानूनो के सामलो 
में हाईकोर्ट में अपील या निगरानी न होसकेगी । एक सामला हाईकोर्ट 
तक गया ओर अभियुक्त नें प्रार्थना की कि हालांकि वाइसराय ने 
आडनेस के ज़रिये हाईकोर्ट के निगरानी के उस अधिकार को तो 
छीन लिया है जो हाईकोर्ट को ज्ञाब्ता फौजदारी के ज़रिये मिला है, 
लेकिन वाइसराय हाईकोर्ट के उस अधिकार को नहीं छीन सकता 
जो गवर्मेष्ट ऑफ इण्डिया एक्ट द्वारा हाईकोर्ट को मातहत अदालतों पर 
नियन्त्रण रखनें का मिला है, अतः हाईकोर्ट दखल देसकता है । सरकारी 
वकोल ने कहा कि व।इसराय कुछ समय के लिए गवर्मेोण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट की धाराओं को भी रद कर सकता है, अतः इस मामले में कोर्ट 
को दखल देने का कोई अख्तियार नही है । बम्बई-हाईकोर्ट ने फैसला 
देते हुए कहा कि चाइसराय पार्ूसेण्ट के एक्ट की धारा को रद करके 
हाईकोर्ट के निगरानी के उन विशेषाधिकारों को जो उसे गवर्मेण्ट ऑफ 


कतिपय अधिका रो 
का अपहरण 
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इण्डिया एक्ट द्वारा मिले हुए हे नहीं छीच सकता, अत निगरानी में 
अभियुक्त छोडा जासकता हैं । 


अब धारा २२४ उपधारा २ में यह कहा गया हैँ कि यद्यपि हाईकोर्ट 
को मातह॒त अदालतो पर नियन्त्रण रखने का अधिकार होगा, लेकिन हाई- 
कोर्ट को इस अधिकार के ज़रिये अपनी मातहत अदालत के ऐसे किसी फंसले 
को तब्दील करने का अधिकार न होगा जिसकी कानून द्वारा अपील या 
निगरानी न होसकती हो । इस धारा का जहाँ एक ओर यह॒ परिणाम 
हुआ कि हाईकोर्ट का न्याय करने का एक महत्वपूर्ण और अमूल्य 
अधिकार छिन गया, दूसरी ओर यह॒ परिणाम हुआ कि अपीलो और 
निगरानी के जो साधारण अधिकार हाईकोर्टो को ज़ाब्ता फौजदारी या 
ज्ञाब्ता दीवानी के अन्तर्गत मिले हुए हे उनका भी आई्डिनेसो द्वारा 
अपहरण किया जासकेगा। 
नये एक्ट में केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओ के अधिकार-क्षेत्रो 
के अलग-अलग बेंट जाने के कारण अदालतों में किसी भी मुकदमे के 
दौरान में अब यह सवाल उठाया जासकता हैं 
कानूनी (६ अमुक केन्द्रीय या प्रान्तीय एक्ट गेर-कानूनी 
है । गवर्मेषण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 
२२५ के मातहत हाईकोर्टों को यह आदेश दिया गया हैं कि यदि किसी 
मातह॒त अदालत में किसी एक्ट के कानूनी या गेर-कानूनी होने का सवाल 
उठाया जाय, तो हाईकोर्ट उस मुकदसे को अपनी फाइल पर मंगाले, 
बशतें कि हाईकोर्ट को साधारण कानून के अनुसार उस मुकदमे को 
अपने यहाँ मेंगा लेने का अधिकार हो । 


लेकिन हाईकोर्ट इस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय एक्टो 
के सम्बन्ध में उसी हालत में करेगा जबकि केन्द्र का एडवोकेट-जनरल 


कानूनी व गैर- 
एक्ट 
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प्राथेत्ा करे और प्रास्तीय एक्टों के सम्बन्ध में उसी हालत में करेगा 


जव॒कि केन्द्र का मी प्रान्‍्त का एडवोकेट-जनरल प्रार्थना करे १ अर्थात्‌ 
यदि कोई भी फरीक अपने सुकदसे की इस आधार पर एंकदस हाईकोर्ट 
में लेजाना चाहे कि उसे सुकदसे में अमु्त केन्द्रीय या भान्‍्तीय एुतंट क्के 
कानूनी या मैर-कानूनी होते का (सवाल उठा है, तो उसे पहले उपयुक्त 
एडवोकेट-जनरल को दर्खास्त देनी पडेगी १ 
एक्ट की धारा २२६ के अनुसार किसी भी हाईकोर्ट को भर्ले क्के 
पाल के मुकदमे मुकदमे स्वयं सुनने का अधिकार न होग। । लेकिन 
केन्द्रीय और प्रस्तीय धारा-सभार एक्ट पास 
करके ऐसा अधिकार हाईकोर्टो को देसकती है । मगर केन्द्रीय यो 
प्रान्तीय धार-सभाये ऐसे (कैसी बिल पर तंबतेंक विचार नहीं कर 
सकेंगी जबतक कि पहले वाइसराय यो गवर्नर अपनी अनुमति ने देदे १ 
एक्ट की धारा २२७ के अनुसार हाईकोर्ट की संत कार्रवाई अंग्रेजी 
भाया में हुआ करेगी | यहे ध्यान रहें. कि ऐविट में 
भाषा-सम्बन्धी यह धारा ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी 
कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप जोडी गई थी । 
एक्ट की धारा २२८ के अनुसार हाईकोर्ट का खर्चा मंजूर करते 
का अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिया गयीं है । प्रान्तीय सरकार से 
सतलब उस प्रान्त की प्रव्तीय सरकार से हैं जिस 
प्रान्त में हाईकोर्ट की खास कचहरी लगती हैँ 
लेकिन इस सासले से गवर्नर को अपने विवेक से भी कास लेने का 
अधिकार होगा । जेसा कि पहले लिखा जा चुका हैं; हाईकोर्टी का खर्चा 
प्रान्त की आय से वसूल किया जासकेगा, अर्थात्‌ उसके लिए. प्रान्तीय 
घारा-सभा की घंजूरी लेते क्ही जरूरत न होगी ५ जो हाईकोर्ट एक से 


भाषा 


खर्चा 
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ज्यादा प्रान्तो का काम करते हैं उनका खर्चा उन प्रान्तो को आपस में 
बाँट लेना होगा । 


एक्ट की धारा २४२ उपधारा ४ के अनुसार हाईकोर्ट के सारे 
कर्मचारियों (स्टाफ) की नियुक्ति करने व उनकी नौकरी के सम्बन्ध में 
विभिन्न नियमादि बनाने का अधिकार चीफ 
जस्टिस को होगा। चीफ जस्टिस अपने इन 
अधिकारो को दूसरे जजो को या रजिस्ट्रार वगेरा को भी देसकेगा । 
लेकिन इन नियमो का जहाँतक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टियों व 
पेंशनो से ताल्लुक हो, चीफ जस्टिस को प्रान्तीय सरकार से मजूरी लेती 
होगी । गवर्नर अपनी मर्जी से यह भी नियम बना सकेगा कि यदि 
चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के मौजूदा कर्मचारियों के अछावा किसी ओर 
व्यक्ति को हाईकोर्ट के किसी पद पर नियुक्त करे तो वह पहले प्रान्त 
के पब्लिक सविस कमीशन से परामर्श करले । 


स्टाफ 


बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता के हाईकोर्टो में शरिफ नाम का एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अफसर होता है । यह आमतौर पर एक साल के लिए 
नियुक्त किया जाता है और शहर का एक प्रमुख 
नागरिक होता हैं । इसका काम आमतौर पर 
हाईकोर्ट के सम्मनो की तामील करना और हाई- 
कोर्ट के हुक्मो पर असल करना होता है । इसका सार्वजनिक कर्तव्य 
महत्वपूर्ण विषयो पर विचार-विसर्थ करने के लिए सार्वजनिक सभाओ 
का आयोजन करना होता है । इस अफसर की नियुक्ति वगेरा अभीतक 
सरकार के हाथ में ही रहती थी, लेकिन अब एक्ट की धारा ३०३ के 
अनुसार करूकत्ता के शैरिफ के लिए यह नियम बनाया गया हैँ कि 
उसकी नियुक्त हर साल गवर्नर द्वारा हुआ करेगी और हाईकोर्ट के जज 


कलकत्ता-हाईकोर्ट 
का गरिफ 
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जिन तीन नासो की सिफारिश करे उनमें से ही कोई एक व्यक्ति नियुक्त 
किया जायगा । उसके वेतन वगेरा निश्चित करने और उसे बर्खास्त 
करने वगेरा के सब अधिकार गवर्नर को रहेगे और इन सब मामलो में 
गवर्नर अपने विवेक' से कास लेसकेगा । 

धारा २२९ के अनुसार वर्तमान हाईकोर्टो के पुनस्संगठन का अधि- 
कार सम्राट ने अपने हाथ मे रकखा है । इस प्रकार सम्राद लेटस पेटेण्ट 
हारा किसी भी प्रान्त के लिए नया हाईकोर्ट 
स्थापित कर सकते है, यदि उस प्रान्त में अलग 
हाईकोर्ट न हो; एक ग्रान्त के दो हाईकोर्टा को सिलाकर एक कर सकते 
हैं, या एक ही प्रान्त में एक हाईकोर्ट की जगह दो या दो से अधिक 
हाईकोर्ट भी स्थापित कर सकते हु। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि 
उस प्रान्त की धारा-सभा का भवन या दोनों भवन गवर्नर के ज़रिये 
सम्माद्‌ के पास अपने प्रार्थना-पत्र भेजें। 


पुनस्सगठन 


हाईकोर्ट के उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हे कि नये विधान 
में उन्हे जो स्थान दिया गया है वह ऐसा है कि वे प्रान्‍्त की नई 
भावनाओं से सर्वथा दूर रहेगे और उनका ढर्रा हमेशा उसी प्रकार 
चलता रहेगा जेसा कि अभीतक चलता रहा हे। अर्थात्‌ वे ब्विठिद्य 
साझाज्यवादी मशीन के ही पुर्जे रहेगे । 
वोर्ड ऑफ रेवेन्यू 

जहाँ हाईकोर्ट प्रान्त की सर्वोच्च दीवानी व फौजदारी अदालत है, 
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माल की सर्वोच्च अदालत होती है। कुछ प्रान्तो में 
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय रेवेन्यू कमिइनर या फाइमेंगल कमिदनर होते 
है । ये सब जगहे आमतौर पर इण्डियन सिविल सविस के सदस्यो के लिए 
सुरक्षित रहती है । 
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कमिश्नर और जिला व दोरा जज 

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट के बाद अदालतों की दूसरी श्रेणी 
माल के मामलो में कमिश्तर की और दीवानी व फौज़दारी के मामलो से 
जिला व दौरा जज की होती हैं । कमिइनरो की जगहे इण्डियन सिविल- 
सबिस वालो के लिए सुरक्षित हे, अत उनपर प्रान्तीय सरकार का 
नियन्त्रण बहुत ही मामूली रहेगा । 

जिला और दौरा जजो के बारे में एक्ट में विदश्येष सरक्षण रक्खे गये 
है। जिला और दौरा जज से यहाँ तात्पर्य जिला जज, अतिरिक्‍त ज़िला 
जज, ज्वाइण्ट जिला जज, असििस्टेण्ट जिला जज, दौरा जज, अतिरिक्त 
दौरा जज, असिस्‍्टेण्ट दौरा जज, चीफ प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट और अदालत 
ख़फीफा के चीफ जज से हैँ | ये जगहे ज्यादातर इण्डियन सिविल सबिस 
के सदस्यो के लिए सुरक्षित रहती है, लेकिन इनमें से कुछ जगहे अक्सर 
प्राविशल सबविस के सदस्यो को भी देदी जाती है। धारा २५४ उपधारा १ 
के अनुसार ज़िला और दौरा जजो की नियुक्ति, तबादले और तरक्की 
सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग में मिन्िस्टरो को जहाँ एक ओर हाईकोर्ट 
से सलाह लेना जरूरी होगा, दूसरी ओर गवर्नर को भी अपने विवेक' से 
काम लेनें का अधिकार होगा । 

इण्डियन सिवित् संविस और प्राविशल संविस के अफसरो के 
अलावा कुछ व्यक्ति इन जगहो पर वकील-बरिस्टरो में से भी नियुक्त 
किये जाते हैं । धारा २५४ उपधारा २ के अनुसार इनका चुनाव भी 
प्रान्तीय सरकार खुद सीधे न कर सकेगी। जिन नामो की सिफारिश 
हाईकोर्ट करेगा वे ही व्यक्ति इन जगहो पर नियुक्त किये जासकेगे । इस 
प्रकार वे वकील, बेरिस्टर या एडवोकेट ही नियुक्त किये जासकेगे जो 
कम-से-कम ५ सारू तक वकालत कर चुके हो । 
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सब-जज व मुंसिफ 

दीवानी की तरफ जिला जज के नीचे जो जज होते हे वे या तो 
सब-जज या सिविल जज कहलाते हे या मुंसिफ । इनको भी प्रान्तीय सरकार 
के नियन्त्रण से काफी मुक्त कर दिया गया है । 


धारा २५५ उपधारा १ के अनुसार, दीवानी के जजो की योग्यता 
के बारे में नियम बनाने से पहले प्रान्तीय सरकार को प्रान्तीय हाईकोर्ट 
और पब्लिक सविस कमीशन से परामर्श करना लाज़िसी होगा ।” 


धारा २५५ उपधारा २ के अनुसार, दीवानी के जजो की नियुक्ति 
के लिए निम्न कायदा कास से छाना जरूरी होगा। प्रान्तीय सरकार 
प्रान्तीय पब्लिक सविस कमीशन से परीक्षा लेने को कहेगी । परीक्षा लेने 
के बाद पब्लिक सविस कमीशन जिन उम्मीदवारों को जजी के योग्य 
समझेगा उनके नाम की एक सूची बनायगा । जब प्रान्तीय सरकार को 
जज नियुक्त करने होगे तो उसे उन नामो में से ही चुनाव करना होगा ।” 

धारा २५५ उपधारा ३ के अनुसार, “दीवानी जजों के तबादले और 
उनकी तरक्की करने तथा उन्हे छुट्टी देने के अधिकार हाईकोर्ट को होगे ।” 

मतलब यह कि दीवानी के जज भी प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के 
नियन्त्रण से काफी मुक्त रहेगे। 
फोजदारी के मजिस्ट्रेट 

फौजदारी सें दौरा जज के बाद नम्बर जिला मजिस्ट्रेट या उसके 
मातहत मसजिस्ट्रेटो का होता है। जिला मजिस्ट्रेट तो आसतौर पर इण्डियन 
सिविल सबिस के होते ही हे । इनके अछावा बडें-बडे शहरों में ज्वाइण्ट 
मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट भी इण्डियल सिविल सर्विस के ही होते हे । 
इनके नीचे जो मजिस्ट्रेट होते हें वे या तो प्राविशल सर्विस के होते है या 
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आनरेरी । माल के तथा अन्य अफसरो को भी आसतोर पर मजिस्ट्रेटी 
अधिकार देदिये जाते हे । मजिस्ट्रेटो की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए 
एक्ट सें धारा २५६ रक्‍खी गई है, जिसके अनुसार “किसी भी व्यक्ति 
को मजिस्ट्रेटी अष्तियारात तबतक नहीं दिये जायेंगे और किसी भी मजिस्ट्रेट 
के अधिकार तबतक नही बढाये या छीने जायेगे जबतक कि उस ज़िले के 
ज्ञिक्ता मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से सलाह न लेली जाय ॥” 


इस प्रकार न्याय-विभाग के पुनस्सगठन के मामले में प्रान्तीय धारा- 
सभायें और प्रान्तीय मन्त्रि-सण्डल अपनेको चारो तरफ से जकडा हुआ 
ही पायेंगे । 
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भारत के नये शासन-विधान यानी १९३५ के गवर्सेण्ट ऑफ इण्डिया 
एक्ट द्वारा भारत के प्रान्तो में जो शासन-पद्धति १ अग्रैल १९३७ से असल 
में आई है, उसका संक्षिप्त किन्तु यथासम्भव खुलासा दिग्दर्शन पिछले 
अध्यायो में कराने का प्रयत्न किया गया हैँ । ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा 
इसे 'प्राविशल ऑटोनामी' (770एएटाब। /पा/०४०४९) यानी प्रान्तीय 
स्वराज्य' का नाम दिया गया हे और उनका दाव! हैँ कि इसके द्वारा भारत 
को प्रान्तो में स्व॒राज्य और शासन का वास्तविक उत्तरदायित्व सिल गया 
हैं। लेकिन जैसा कि इसके विवेचन से स्पष्ट है, हमारी नम््र सस्मति सें,यह 
न तो प्रान्तीय स्वराज्य की योजना है और न वास्तविक उत्तरदायी शासन- 
पद्धति की । वास्तविक प्रान्तीय स्व॒राज्य'ं ओर उत्तरदायी शासन-पद्धति' 
कायस करने के लिए तो निमत बातो का किया जाना आवश्यक है :--- 

१. प्रान्तीय विषयो के शासन की सारी ज़िम्मेदारी एकसात्र जनता 
के भिर्बाचित प्रतिनिधियो यानी मिनिस्टरो को सौप दी जाय, जो प्रानन्‍्त 
की धारा-सभा के प्रति पुर्णरूप से उत्तरदायी हों। गवर्नेरों को मिनिस्टरो 
की सलाह के बिना या उनकी सलाह के खिलाफ काम करने का कोई 
अधिकार न हो। हाँ, यदि समिनिस्टरो में धारा-सभा का विश्वास न रहे 
तो मिन्तिस्टरो को बदलने का और यदि धारा-सभा में जवता का विश्वास 
न रहे तो धारा-सभा को भंग करके उसका नया चुनाव करने का अधि- 
कार गवनेरो को दिया जाय । 

२. सिनिस्टरों की नियुक्ति से प्रधान-मंत्री का ही निर्णय अन्तिम हो 
और गवरनर सन्त्रि-मण्डल की बैठकों सें भाग न ले। मिनिस्टर प्रधान- 
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मन्‍त्री को ही अपना मुखिया समझें, ताकि मिनिस्टरो में सयुक्त उत्तर- 
दायित्व की भावना विद्यमान रहे । 

३. मिनिस्टर वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो धारा-सभा के 
निर्वाचित सदस्य हो और जिनका धारा-सभा में बहुमत हो । 

४ शासन के बडें-बडे महकमो के अध्यक्ष या तो स्वय मिनिस्टर ही 
हो, या उनका समर्थन करनेवाले धारा-सभा के अन्य सदस्य । 

५. सरकारी आछह्नायें मिनिस्टरो या उनके सहायको के हस्ताक्षरों से 
ही जारी हो और गवर्नर को स्वयं अपने हस्ताक्षरों से आज्ञा जारी करने 
का कोई अधिकार न हो । 

६ सरकारी सेक्रेटियो को सरकारी काम के लिए गवरनंर से मिलने 
का या कोई काग्रज़् गवर्नर के पास भेजने का कोई अधिकार न हो । 

७ गवर्नेरों को वाइसराय, भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार के 
नियन्त्रण से एकदम मुक्त कर दिया जाय और वे एकमात्र जनता के 
प्रति ही उत्तरदायी हो । 

८ प्रान्तीय मासलो में चाइसराय के दखल का एकदम अन्त होजाय । 

९ प्रान्तीय मामलो में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पालंमेण्ट देः 
दखल का एकदम अन्त होजाय; उन्हे प्रान्तीय धारा-सभाओ के कानूनो 
को रद करने और प्रान्तीय मामलो के बारे में कानून पास करने का 
कोई अधिकार न रहे । 

१० प्रान्तीय विषयो के बारे सें कानून पास करने के प्रान्तीय धारा- 
सभाओ के अधिकार पर कोई पाबन्दी न हो। प्रान्तीय धारा-सभाओ को 
अपनी सत्ता की रक्षा करने, अपने ज्ञाव्ते के नियम बनाने, किसी भी 
भाषा में कारंवाई करने, और घिना गवर्नर या वाइसराय की पूर्व-अनु- 
मती के कानून पास करनें का पूर्ण अधिकार हो। शासन-विभाग को 
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धारा-सभा की कारंबाई में दखल देने का कोई अधिकार न हो । 

११. शासन-विभाग को विशेष परिस्थितियों में उसी हदतक आ्डि- 
तेसो वगैरा के जरिये कानून बनाने का अधिकार हो, कि जिस हृदतक 
धारा-सभा यह अधिकार ज्ासन-विभाग को देना उपयुक्त समझे । 

१२. धारा-सभा के प्रत्येक सदस्य को भवनों के नियमान्‌ुकूल भाषण 
देने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 

१३. प्रान्त के खर्चे पर धारा-सभा का पुरा नियन्त्रण रहे, और 
प्रान्तीय-धारा-सभा की संज़्री के बिना सरकारी आय की एक पाई भी 
न खर्चे की जाय । हा, प्रान्तीय धारा-सभा को यह नियम बनाने का अधि- 
कार हो कि असुक-अमुक खर्चो के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की सालाना 

' सज़ूरी लेनें की ज़रूरत न होगी । ६ 


१४. प्रान्तो में से द्वितीय चेम्बरे उड़ा दी जायें और प्रान्तीय 
असेम्बली ही हरेक प्रान्त की एकमात्र धारा-सभा हो, जिसका चुनाव 
बालिग सताधिकार के आधार पर हो। प्रान्तीय असेम्बलियो को अपने 
संगठन सें परिवर्तेत करने और निर्वाचन-सम्बन्धी विविध विपयों पर 
नियसादि बनाने का पुरा अधिकार हो, बछतें कि 

( अ ) सीटो के साम्प्रादायिक बँटबारे में कोई भी परिवर्तन तबतक 
न किया जाय जबतक कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय इसके लिए तेयार न हो; 

( ब ) अल्प-संख्यक जातियो को पुथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से ही अपने 
प्रतिनिधियो को चुनने का अधिकार दिया जाय, जबतक कि वे स्वयं ही 
इस पद्धति को छोडना न चाहे । 

१५. प्रान्तीय सरकार के मातहत काम करनेवाले सब कर्मचारियों 
को भर्ती, नियुक्ति, अनुशासन, नियन्त्रण, वेतन वगेरा के सब सामले 
प्रात्तीय सरकारों और धारा-सभाओ के हाथ से रहे । वे चाहे तो इस 
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काम को पब्लिक सविस कमीशन के सुपुर्द करदें, जो मिनिस्टरो ओर 
'धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो । 

१६ हाईकोर्ट और प्रान्तीय न्याय-विभाग के सब जजो की नियुक्ति 
आन्तीय सरकारों के हाथ में ही रहे । न्याय-विभाग न्याय करने के अधि- 
कारो के अलावा शेष सब मामलो में प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय धारा- 
सभाओ के मातह॒त रहे, लेकिन हाईकोर्ट के किसी जज को तबतक न 
हटाया जासके जबतक कि धारा-सभा के सदस्य प्रार्थना न करे । 

१७. कानून भग करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड देने का पुर्ण अधि- 
कार अदालतो को हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही उच्च-से-उच्च अधि- 
'कारी क्यो न हो । 

१८ केन्द्र व प्रान्त में अधिकारो का विभाजव करने के लिए और 
केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारो के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करने 
के लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तो की असेम्बलियो के प्रतिनिधियों की एक 
कान्फ्रेन्स हो जो शासन-विधान से सम्बन्ध रखनेवाली शेष सब बातो का 
निर्णय भी करे और भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तो का भाषा, सस्कृति 
आदि के आधार पर पुनविभाजन करे। 

१९. प्रान्त का कोई भी क्षेत्र बहिर्गंत या अरधबहिगंत क्षेत्र न रहे 
और भारत के सब प्रान्तो का दर्जा एकसा हो । 

२०. प्रान्तीय स्व॒राज्य' के साथ-साथ केन्द्र में भी इसी प्रकार की 
शासन-पद्धति कायम की जाय, क्योकि जबतक केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय 
सरकारे दोनो ही पूर्णरूप से जनता के प्रति उत्तरदायी और स्वतन्त्र न होगी 
सबतक प्रान्तीय स्व॒राज्यां की योजना हगिज़ सफल नहीं होसकेगी । 
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विषयों की सूर्चियाँ 


नीचे तीत सूचियाँ दीजाती है। जिन्हे एक्ट में की केन्द्रीय सूची, 
प्रान्तीय सूची और सम्मिलित सूची को नाम दिया गयीं है । केलीय 
मूची के विपयो पर केन्द्रीय घारा-सभा को और प्रान्तीय सूची के विपयो 


पर प्राल्तीय धारा-सभी को, और सम्मिलित सूची के विपयो पर केन्द्रीय 


नुसार काम करे । 
केन्द्रीय सूची 

१ सम्राद की भारतीय जले, थल और हवाई संता; प्रान्तीय 
मरकारो की फीजी वें हथियारवन्द पुलिस के अलावा सम्ाद वी अन्य 
भारतीय सेना, स्ीद की सेना के सर्थि काम करनेवाली आय देशी की 
हथियारवन्द सेना, केन्द्रीय खुफिया विसाग ( ट्व्छा +/टी॥2070९ 
७ण7८४७ ) | देंगे की रक्षा, बैदेशिक मामलों और सम्राद दें स्यासती 
ताल्लूकात की वजह से क्विटिंग भारत में की जानेवाली नजरबन्दी । 

१. बिसल्‍्तुत विवरण क्के लिए देखिए पुष्ठ रै८- १४६ । 

््ँ 
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२ जल, थर और हवाई सेना के तामीरी काम, छावनियो की 
स्थानिक स्वशासन सस्थाये , छावनियो मे मकानों की जगहो का नियत्रण , 
छावनियो की हृदवन्दी । 

३ वेदेशिक मामले, अन्य देशो से हुई सन्धियो और समझौतो का 
पालन, विदेशों के (मय ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशो के) कैदियों 
और अभियुकतो को गिरफ्तार करके उनके सुपुर्द करना (०:४४+४०00) । 

४ यूरोपियनों के कब्रिस्तान सहित ईसाइयत का सरकारी महकमा। 

५ नोट और सिक्‍के, कानूनी मुद्रा ( [०४०॥ ॥८४०८० ) । 

६ केन्द्रीय सरकार का कर्जा । 

७ डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार, ब्रौडकास्टिग तथा सदेश 
भेजने के इसी प्रकार के अन्य साधन, डाकख़ानो के सेविग वेक । 

८ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय पब्लिक सबिस 
कमीशन । 

९ केन्द्रीय पेशने, अर्थात्‌ वे पेशने जो केन्द्र को देनी हो था जो 
केन्द्र की आय से देनी हो । 

१० वे तामीरी काम, जमीन व इमारते जिनकी मालिक केन्द्रीय 
सरकार हो या जो केन्द्रीय सरकार के कब्जे में हो । लेकिन जहाँतक 
प्रान्तो मे स्थित सम्पत्ति का सवाल हैं, उसपर केन्द्रीय कानूनो के साथ- 
साथ प्रान्तीय कानून भी लागू होगें, यदि प्रान्तीय कानून केन्द्रीय कानूनो 
के विरुद्ध न हो । 

११ इम्पीरियल लाइब्रेरी, इण्डियन म्यूजियम, इम्पीरियल वार 
म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, और केन्द्र द्वारा नियत्रित तथा केन्द्र 
के खर्चे से चलनेवाली इसी प्रकार की अन्य सस्थायें । 

१२ अनुसन्धान, पेशो व उद्योगो की ट्रेनिंग और विद्येप विपयो 
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के अध्ययन ( 59०८४) ४६००॥०५ ) को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय 
सरकार द्वारा स्थापित भवन (75:07८८७) तथा अन्य सस्थाये । 


१३ काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ का मुस्लिम 
विश्वविद्यालय । 


१४ भारत की पेमाइश ( $:7ए८ए ०६ 7904 ) और भारत की 
भूगर्भ-विद्या, वृक्ष-विद्या तथा जीव-जन्तु सम्बन्धी जाँच, केन्द्रीय आकाश- 
निरीक्षण विभाग । 

१५ प्राचीन ऐतिहासिक इमारते, पुराने भग्नावशेष और स्थान। 

१६ मर्दुमशुमारी । 


१७ भारत में बाहर के लोगो का आना और भारत से लोगो का 
बाहर जाना, देश-निकाला, इग्लेण्ड-निवासी और भारत-निवासी 
ब्रिटिश प्रजाजनों के अलावा भारत मे सब लोगो की हरूचलो पर निय- 
नत्रण, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रा । 

१८ बन्दरगाहो के क्वेरेण्टाइन, उनके अस्पताल, जहाजियो के 
अस्पताल और जहाजी अस्पताल । 

१९ केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चुगी की हृदो ( ८एशनण० 
50706 ) से माल का गुजरना । 

२० केन्द्रीय रेले, प्रान्तीय रेलो की हिफाजत, प्रान्तीय रेलो के 
मुसाफिरो के प्रति और प्रान्तीय रेलो के जरिये माल भेजनेवालो के प्रति 
प्र।न्तीय रेलो की [जिम्मेदारी । 

२१ समुद्रों मे जहाज़ो का चलना व सामुद्रिक यातायात, समुद्री 
अपराधो के अपराधियों को दण्ड । 

२२ इस बात की घोषणा करना कि कौन-कोनसे बन्दरगाह बड़े समझे 
जायेगे, बडे बन्दरगाहो की शासन-सस्थाओ का निर्माण तथा उनके अधिकार । 
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२३ मछलियों का पकडना, समुद्री किनारो से दूर मछली पकडने 
के स्थान । 

२४ हवाई जहाज, हवाई यातायात, हवाई अड्डे । 

२५ प्रकाश-गृह, समुद्री जहाज व हवाई जहाजो की हिफाजत के 
अन्य उपाय । 

२६ समुद्री या आकाश-मार्ग से मुसाफिरों और माल का यातायात । 

२७ कापीराइट, आविष्कार, डिजाइन, ट्रेड मार्क व मर्चेण्डा- 
इज मार्क । 

२८ चेक, बिरू ऑफ एक्सचेज्ज, प्रामिसरी नोट और इसी 
अकार के अन्य दस्तावेज । 

२९ शस्त्रास्त्र, बन्दृक पिस्तौल वगेरा, गोला-बारूद का सामान | 

३० विस्फोटक पदार्थ । 

३१ अफीम की खेती, उत्पत्ति और निर्यात के लिए बिक्री । 

३२ पेट्रोलियम और केन्द्रीय धारा-सभा द्वारा घोषित किये जाने- 
वाले अन्य जल उठनेवाले पदार्थों के रखने व इधर से उधर लेजाने पर 
नियत्रण । 

३३ कोआपरेटिव सोसायटियो के अलावा व्यापारिक कानूनी समुदायो 
( 8078 ए०0770:%7075 ) का समुदायीकरण (7700:[70440707)॥ 
नियन्त्रण व उनकी समाप्ति, वे कानूनी समुदाय जिनका उद्देश्य एक 
प्रान्त तक ही सीमित न हो । 

३४. उद्योग-धन्धों की उन्नति--जिस हद तक कि केन्द्रीय धारा-सभा 
उचित समझे । 

३५ खानो व तेल के सोतों में मजदूरी का नियन्त्रण और इन 
जगहो की हिफाजत । 
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३६ खानो और तेलो के सोतो का नियन्त्रण: और खानो की 
उन्नति--जिस हद तक कि केन्द्रीय धारा-सभा उचित समझे । 

३७ बीमे के कानून, बीमे के व्यापार पर नियन्त्रण, प्रान्तीय 
सरकारो के अधिकारो के बीमे के अलावा सरकारी बीमा । 

३८ बेक-व्यवसाय पर नियत्रण । 

३९ एक प्रान्त की पुलिस को दूसरे प्रान्त मे उस प्रात्त की सरकार 
की स्वीकृति से काम करने का अधिकार देना । 

४० इस सूची में जामिरू किये गये विषयो के कानूनों को भग 
करने की सजा । 

४१ इस सूची में शामिल किये गये विषयो के बारे मे जाँच और 
तत्सम्बन्धी ऑकडे । 

४२ आयात-निर्यात कर। 

४३ तम्बाकू पर उत्पत्ति-कर ( [5८७८ तंप८५ ); (अ) शराब व 
अन्य मादक पेय, (ब) अफीम, भग, आदि मादक द्रव्यो व दवाई की अन्य 
चीज़ो तथा (स) इन चीजो से बननेवाली दवाइयो और श्रुगार के 
सामान पर लछगनेवाले उत्पत्ति-करर के अलावा भारत में बनने व पैदा 
होनेवाले अन्य माल पर उत्पत्ति-कर । 

४४ कानूनी समुदायों पर टैक्‍स ( 00:90४ब४०४ 5 ) । 

४५ नमक। 

४६ सरकारी लाटरियाँ । 

४७ विदेशियों का ब्रिटिश प्रजाजन बनना । 

<८ एक प्रान्त के निवासियों का दूसरे प्रान्त में वसना। 

४९ तौल के बाट निर्धारित करता । 

५० रोची का यूरोपियन पागलो का अस्पताल । 
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५१ फंडरलू कोर्ट के अलावा सब अदालतो के उन सब विषयो के 

_ बारे मे जो इस सूची में शामिल हे अधिकार व अधिकार-क्षेत्र, फेडरल- 

“कोर्ट को दीवानी अपीले सुनने के अधिकार देना, फेडरल कोर्ट को . 

एसे अधिकार देना जिनके जरिये वह एक्ट में दिये गये अपने अधिकारों 
को और अच्छी तरह प्रयोग मे लासके | 

५२ खेती की आमदनी के अलावा और सव आमदनियो पर कर। 

५३ खेती की जमीन के अलावा व्यक्तियो व कम्पनियों की कुल 
मिल्कियत पर टैक्‍स और कम्पनियों की पूँजी पर टैक्स । 

५४ खेती की ज़मीन के अछावा ओर सब सम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार-कर ( 50८८९८४४०7 तेप्राध८5$ ) । 

५५ हुण्डी, चैक, प्रामिसरी नोट, विल्स ऑफ एवसचेज्ज, विल्स 
ऑफ लेडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बीमे की पालिसी और रसीदो पर 
लगाये जानेवाले स्टाम्पो की दर । 

५६ रेल और हवाई जहाजो से चलनेवाले माल व मुसाफिरो पर 
टर्मीनल टैक्स, रेलो के भाडे पर टंकक्‍्स । 

५७ अदालतों की आमदनी के अलावा इस सूची मे शामिल किये 
गये और सब विपयो की आमदनी । 


प्रान्तीय सूच्चे 
१ सावंजनिक व्यवस्था ( 779॥८ ०:5०: ) (अछावा सम्राद की 
सेना के उपयोग के) , न्‍्यात्-विभाग, फेडरल कोर्ट के अछावा और सब 
अदालतों का निर्माण, सगठन और उनकी आमदनी , साव॑जनिक व्यवस्था 
को कायम रखने के लिए की जानेवाली नजरबन्दी, इस प्रकार नज़रबन्द 
किये हुए व्यक्ति । 
२ उन सब विषयो के वारे में जो इस सूची में शामिल हे, फेडरल 
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कोर्ट के अछावा सव अदालतों के अधिकार और अधिकारुझ्षेत्र, माल 
की अदालतो में जाब्ते के नियम । 

३ पुलिस (मय रेलवे व देहाती पुलिस के )। 

४ जेले, रिफार्मेटरी ( 8०४०४४४॥०:८४ ) अर्थात्‌ कैदियों के सुधार- 
गृह, गोस्टंल तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाये, इन सस्थाओ मे बन्द 
किये जानेवाले व्यक्ति, अन्य प्रान्तो की जेलो तथा अन्य सस्थाओ का 
उपयोग करने के लिए उन प्रान्तो से प्रवन्ध करना । 

५ प्रान्तीय सरकार का कर्जा । 

६ प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी और प्रान्तीय पब्लिक सविस कमीशन 

७ प्रान्तीय पेजने, अर्थात्‌ वे पेशने जो प्रान्त को या प्रान्त की आय 
से देनी हो । 

८ वे तामीरी काम, जमीन व इमारते जिनकी मालिक प्रान्तीय 
सरकार हो या जो प्रान्तीय सरकार के कब्जे में हो । 

९ दूसरो की जमीन को हासिल करने का अधिकार | 

१० प्रान्त द्वारा नियन्त्रित और प्रान्त के खर्च से चलनेवाले पुस्त- 
कालय, अजायवघर तथा इसी प्रकार की अन्य ससस्‍्थाये । 

११ प्रान्तीय घारा-सभाओ के चुनाव (लेकिन गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया 
एक्ट और उसके मातह॒त जारी किये गये आड्डर-इन-कौसिलों के किसी 

नियम के विरुद्ध नही)। 

१२ प्रान्तीय मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेम्बली के स्पीकर व 
डिप्टी-सपीकर और जिन प्रान्तो मे लेजिस्लेटिव कौसिले हे उन प्रान्तो की 
डेजिस्लेटिव कौसिल के प्रेसिडेण्ट व डिप्टी-प्रेसिडेंग्ट के वेतन; प्रान्तीय 
धारा-सभा के सदस्यों के चेतन-भत्ते और उनके रिआयती अधिकार 
( ७7ए76ए९०5 ); उन व्यक्तियों को सजा जो प्रान्तीय धारा-सभा की 
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किसी कमेटी के सामने गवाही देने या दस्तावेज पेश करने से इकार करे 
(लेकिन इस विपय पर गवर्नरो हारा बनाये गये नियमो के विरुद्ध नही)। 

१३ स्थानिक स्वजासन (66% इटॉ2०ए८८परण्ा८त ) अर्थात्‌ म्यू- 
निसिपल समुदायों, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टो, जिला वोर्डो, खानो की शासन-सस्था- 
ओ तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाओ का निर्माण और उनके अधिकार। 

१४ सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई, अस्पताल और दवाईखाने, 
जन्म-मरण की रिपोर्टों की रजिस्ट्री । 

१५ भारत के स्थानों की तीर्थ-यात्रा । 

१६ मुर्दों का गाडना और कब्रिस्तान । 

१७ शिक्षा। 


१८ यातायात, अर्थात्‌ सडक, पुल, नाव व यातायात के वे साधन, 
जिनका उल्लेख केन्द्रीय सूची मे नही किया गया है, प्रान्तीय रेले अर्थात्‌ 
वे रेले जो एक ही प्रान्त में चलती हो और जिनका बडी रेलो से सीधा 
सम्बन्ध न हो ', म्यूनिसिपल क्षेत्रों की ट्राम्वे, देशान्तर्गत जल-मार्ग 
और उनपर यातायात * , बन्दरगाह३, मशीनों के जोर से चलनेवाली 
सवारियों के अलावा सब सवारियाँ। 

१९ पानी अर्थात्‌ पानी का प्रवन्ध ( क॥८७४८ 5००७०॥०४५ ), सिंचाई 
व नहरे, नालिया ( कश्माग्ग४० ) व बन्द या वॉव, पानी को इकट्ठा 
करना ओर उससे जक्ति पैदा करना । 

२० क्ृपि (मय क्ृपि-जिक्षा और कृषि-सम्वन्धी अनुसन्धान के) , 
खेती को नष्ट करनेवाले जीवो से खेती की रक्षा करना और पौधो को 

१. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का न० २०। 

२. लेकिन देखिए सम्मिलित सूची का नं० ३२ । 

३. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का न० २२। 
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बीमारियो से बचाना, खेती के जानवरों की नस्ल में सुधार करना और 
जानवरों को बीमारियों से बचाना, जानवरो की डाक्टरी और उसकी 
शिक्षा, काजीहौज और जानवरो के आवारा फिरने को रोकना । 


२१ जमीन अर्थात्‌ जमीन के ऊपर व जमीत में लोगो के अधिकार , 
जमीन का बन्दोबस्त (मय जमीदारों और किसानो के पारस्परिक सम्बन्धो 
के) और लगान की वसूली , खेती की जमीनो की खरीद-फरोख्त और रेहन 
वगैरा और उसके उत्तराधिकार, जमीन की उन्नति और खेती के लिए 
दिये गये कर्जे , नई बस्ती बसाना ( ८०॥०क्राडक॥7०४ ), कोर्ट ऑफ वाइस , 
मकरूज व कुके की हुई रियासते, गडा हुआ और छिपा हुआ धन । 

२२ जगलात। 

२३ खानो व तेल के सोतो का नियन्त्रण और खानो की उन्नति ।* 

२४. मछलियो के पकडने के स्थान । 

२५ जगली परिन्‍्दों व जगली जानवरो की रक्षा। 

२६ गैस व गैस के तामीरी काम । 

२७ प्रान्त का व्यापार, बाजार व मेले, साहुकार व साहुकारा । 

२८ सराय व सराय के सचालक । 

२९ माल की उत्पत्ति, सप्लाई व बँटवारा , उद्योग-धन्धोकी उन्नति । ? 

३० खाद्य पदार्थों में और अन्य पदार्थों में मिलावट, तौल व नाप । 

३१. मादक पेय व नशीली दवाइयाँ, अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, उनको 
रखता और उनका क्रय-विक्रय ।३ 


१. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३६॥। 

२. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३४। 

३. लेकिन अफीम के लिए देखिए केन्द्रीय सुची का नं० ३१ और 
जहर व ख़तरनाक दवाइयों के लिए देखिए सम्मिलित सूची का नं० १९४७ 


भारत का नया शासन-विधान 


३२ गरीबो की सहायता, वेकारी । 

३३ केन्द्रीय सूची में वणित समुदायों के अलावा सब समुदायों का 
समुदायीकरण, नियन्त्रण और समाप्ति, ऐसी व्यापारिक, साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, धामिक और अन्य सभा-सोसायटियाँ जिनका समुदायीकरण 
न हुआ हो, कोआपरेटिव सोसायटियाँ । 


३४ धर्मादा व ध्मादे की सस्थाये, मदिर, मस्जिद, मठ वगरा । 

३५ थियेटर, ड्रामे व सिनेमा (लेकिन इसमे सिनेमा की फिल्‍मों 
की मजूरी शामिल नही हैं) । 

३६ सट्टेवाजी और जुएवाजी । 

३७ इस सूची मे शामिल किये गये विषयो के कानून को भग 
करने की सजा । 

३८ इस सूची में शामिल किये गये विषयो के बारे में जाँच व 
तत्सम्बन्धी आँकडे | 

३९ मालगुजारी (मय उसकी तशखीस व वसूली के), कागजात 
ज़मीन, मालगुज़ारी की पैमायश, मिस्‍ल हकियत और मालगज़ारी का 
क्रय-विक्रय, रेहन वगरा। 

४० प्रान्त में बनने था पैदा होनेवाली शराब, अन्य' मादक पेय, 
अफीम, भग आदि मादक द्रव्यो व दवाई की अन्य चीजो तथा इन चीजों 
से बननेवाली दवाइयों व श्रृगार-पदार्थों पर लगाये जानेवाले उत्पत्ति-कर 
और इन्ही दरो पर या इनसे भी कम दरो पर भारत के अन्य प्रान्तो 
में बनने यथा पैदा होनेवाले इन्ही पदार्थों पर बराबरी की वजह से 
( ८००००८एथ॥7६ 000८५ ) लगाई जानेवाली चुंगियाँ । 

४१ खेती की आमदनी पर कर । 

४२ जमीन, इमारत, चूल्हों व खिडकियो पर कर ।' 
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४३ खेती की जमीन पर उत्तराधिकार-कर । 

४४ खानो के हकदारो पर कर" (४७८४ 07 क्राशलातों 7277/5) । 

४५ व्यक्तियों पर कर ( (-20708६07 ॥०४5८७ ) । 

४६ पेशो, तिजारतो व नौकरियों पर कर । 

४७ जानवरो व नावो पर कर। 

४८ माल की बिक्री और इश्तिहारो पर कर। 

४९ खपत के लिए, काम में लेने के लिए, या ब्रिक्री के लिए म्यू- 
निसिपल क्षेत्रों मे आनेवाले माल पर चुगी। 

५० विलासिता की चीजो पर कर (मय आमोद-प्रमोद, सट्ट बाजी 
और जुएबाजी पर कर के) । 

५१ उन दस्तावेजों के अलावा जिनका उल्लेख केन्द्रीय सूची के 
नम्बर ५५ मे किया गया है, सब दस्तावेजों पर छगाये जानेवाले 
स्टाम्पो की दर। 

५२ देशान्तगंत जलरू-मार्गों से जाने-आनेवाले मुसाफिरों और 
माल पर टैक्स 

५३ टौल-टेक्‍्स ( प०5 )। 

५४ अदालतो की आमदनी के अलावा इस सूची मे शामिल किये 
गये और सब विषयो की आमदनी । 


सम्मिलित सूची 
(१) 

१ ताजीरात हिन्द (अलावा केन्द्रीय और प्रान्तीय सूची मे शामिल 
किये गये विषयो के कानून को भग करने की सजा के और अलावा 
सम्राद की सेना के उपयोग के) । 

१. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३६। 


भारत का नया शासन-विधान 


.- २ जाव्ता फौजदारी। 

३ एक प्रान्त से दूसरे प्रात्त को कैदियों और अभियुक्तों का 
तबादला । 

४ जाव्ता दीवानी (मय मुकदमों की मियाद के कानून के) , ध्रान्तो 
के अन्दर दूसरे प्रान्तों के टैक्सो, मालगुजारी वगैरा की वसूली । 

५ गवाही व शपथ । 

६ विवाह व तलाक, नावालिगी, गोद लेना । 

७ खेती की जमीन के अलावा और सब सम्पत्ति की वसीयत व 
उत्तराधिकार । 

८ खेती की जमीन के अलावा ओर सब सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त, 
रेहन वगरा के दस्तावेजों की रजिस्ट्री । 

९ ट्रस्ट व ट्रस्ट्री । 

१० खेती की जमीन के इकरारों के अछावा और सब इकरार 
( ८००४४2४८८४ ); मय साझे और एजेंसी आदि के इकरारो के । 

११ सालिसी ( भाजिायक्वाा07 ) । 

१२ नादारी, लावारिसी जायदादो की रक्षा, सरकारी ट्रस्टी। 

१३ अदालती स्टाम्पो के अछावा ओर सब प्रकार के स्टाम्पों के 
द्वारा ली जानेवाली ड्यूटी (लेकिन स्टाम्प ड्यूटी की दर नही) । 

१४ हर्जाने के दावे ( 4८४0780]० ७7०॥2$ ), सिवा उनके जिनका 
सम्बन्ध केन्द्रीय या प्रान्तीय सूची के किसी विपय से हो । 

१५ फेंडरल कोर्ट के अलावा सब अदालतो के अधिकार व अधि- 
कार-क्षेत्र--उन सब विपयो के बारे मे जो इस सूची में शामिल हे । 

१६ वकालत, डाक्टरी व अन्य पेशे । 

१७ अखबार, किताबे व छापेखाने । 
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१८ पागलपन व मानसिक दुबंलता , इनकी चिकित्सा और चिकित्सा- 
गृह, पागल व दुबल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को रखने के स्थान । 


१९ जहर व खतरनाक दवाइयाँ। 

२० मशीनों के जोर से चलनेवाली सवारियाँ । 

२१ वायलर | 8076:5 ) । 

२२ जानवरो के प्रति होनेवाली बेरहमी को रोकना । 

२३ यूरोपियनों की आवारागर्दी, जरायम-पेशा जातियाँ । 

२४ इस सूची के इस भाग मे शामिल किये गये विषयो के बारे 
में जाँच और तत्सम्बन्धी ऑकडे । 

२५ अदालतो से होनेवाली आमदनी के अलावा इस सूची के इस 
भाग में शामिल किये गये और सब विषयो की आमदनी । 

६३) 

२६ कारखाने । 

२७ मजदूटों की बहबूदी , मजदूरो की दशा, प्राविडेण्ट-फण्ड, मालिको 
के फर्ज व मजदूरों को सृुआञआवजा ( ऋ०0#४पा९778 ०077[727548007 ), 
स्वास्थ्य का बीमा, मय बेकार होजाने के कारण दी जानेवाली पेशनो 
(7एथावाए 9००४०४$) के, वृद्धावस्था की पेशने । 

२८ बेकारी का बीमा | 

२९ मजदूर-सघ (५४१९ घ०४095 ), औद्योगिक व मजदूर- 
मालिको के झगडे । 

३० भनुष्यो, जानवरो व पौधो की छुआछूत की या अन्य बीमा- 
रियो को एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक फैलने से रोकना । 

३१ बिजली। 


३२ देश्षान्त्गंत जल-मार्गो मे मशीनों के जोर से चलनेवाली सवा- 
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मर कि 


»-.. -रियों के जरिये यातायात, इनमे ट्रैफिक के कायदे, देशान्तगगंत जल- 

मार्गों मे यात्रियो व माल का यातायात । 

३३ सिनेमा की फिल्‍मो की मजूरी । 

३४ केन्द्रीय सरकार द्वारा नजरबन्द किये हुए व्यक्ति । 

३५ इस सूची के इस भाग में जामिल किये गये विषयो के बारे 
में जाँच और तत्सम्बन्धी आँकडे । 

३६ अदालतो की आमदनी के अलावा इस सूची के इस भाग में 
शामिल किये गये और सब विषयो की आमदनी । 


आधार-मभूत ग्रन्थों की सूची 


इस पुस्तक को तैयार करने मे निम्न प्रन्‍्थो, खरीतो और सरकारी 
रिपोर्टों की सहायता लीगई है “-- 


8 ६ है 
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'मण्डल की सर्वोद्य साहित्य माला के 


अकाशन 
१--दिव्य-जीवन ८&).. १९--कर्मयोग £) 
२--जीवन-सा हित्य १) २०--कलवार की करतूत रा] 
३--तामिलवेद ॥) २१--व्यावहारिक सभ्यता 8] 
४--शेतान की लकड़ी अर्थात्‌ भारत २२--अपधेरे में उजाला ॥) 


में व्यसन ओर व्यभिचार ॥ ८) 
५--सासाजिक कुरीतियाँ 

(जब्त : अप्राप्य) ॥ ) 
६-भारत के ख्री-रत्र (वीन भाग) ३) 
७--अनोखा ( विक्टर छ गो ) श८) 
८--अह्यचर्य-विज्ञान ॥2) 
९--यूरोप का इतिहास २] 
१०--समाज-विज्ञान १॥) 
१६--खहर का सम्पत्ति-शास्त्र ॥5) 
१२--गोरों का प्रभ्लुत्व ॥2] 
१३--चीन की आवचाज्ञ(अप्राप्य)-॥ 
२४--दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह १।) 
१५--विजयी बारडोलो २) 
१६--अनीति की राह पर ॥<] 
१७--सीता की अपभि-परीक्षा ।>) 
१८--कन्या-शिक्षा है 


२३--स्वासमीजी का बलिदान 


(अप्राप्य) ।>]) 
२४--हमारे ज़माने की गुलामी 

( जब्त : अप्राप्य ) ) 
२५--ख्रो ओर पुरुष ॥) 
२६-घरों को सफाई £] 


२७--क्ष्या करे ? (दो भाग) १८) 
२८--हाथ की कताई-बुनाई 


( अप्राप्य ) ॥£2] 
२९--आत्मोपदेश |] 
३०-यथाथ आदर्श जीवन 

(अप्राप्य) हट) 


३१--जब अग्रेज नहीं आये थे- ।) 
३२---गयगा गोविन्द्सिह 


( अप्राप्य ) ॥2) 
३३--अ्रीरामचरित्र १] 


[ २ | 


जड़ आल 
“ य४--आश्रम-हरिणी ।) 


३५--हिन्दी-मराठी-कोष २) 
३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७--महान्‌ मातृत्व की ओर ॥#] 
३८--शिवाजी की योग्यता ।#] 


३९--तरगित्त हृदय ॥] 
४०--नरमेघर शा) 
४१--ढुखी दुनिया ४] 
४२--जिन्दा लाश ॥) 


४३--आत्म-कथा (गांधीजी) १॥) 
४४--जब अग्रेज आये(जब्त) १८] 


४५--जीवन-विकास १) शा) 
४६--किसानों का बिगुल(जब्त)”॥ 
४७--फाँसी ! ट) 


४८--अनासक्तियोग तथा गीता- 
बोध (श्लोक-सहित ) ॥£) 
अनासक्तियोग ] 
गीताबोध <)॥ 

४९--स्वर्ण-विहान ( जब्त ) ॥£] 

५०--मराठों का उत्थान-पतन २॥॥ 


५१--भाई के पत्र १॥) २) 
५२--स्वगत 2] 
५३--युग-धर्म (जब्त « 

अप्राप्य) श्न्ल 


५४--सत्री-समस्या ।4/|॥ 
५५--विदेशी कपडे का 

सुकाब्िला ॥ह) 
५६--चित्रपट छ) 
५७-ाष्ट्रवाणी ( अप्राप्य ) ॥८) 


५८-इग्लेण्ड मे महात्माजी १) 


५९--रोटी का सवाल १) 
६०--देवो सम्पद पट) 
६ १--जीवन-सूत्र ॥॥) 
६२--हमारा ककूफ ॥2) 
६२--छंदुल्च द्‌ ॥) 


६४--संघर्ष या सहयोग १? शा) 
६५--गांधी-विचार-दोहन ॥) 
६६-एशिया की क्रान्ति 
(जब्त) 
६७--हमारे राष्ट्र-निर्माता. १॥) 
६८--स्वत्तन्नता की ओर-- १॥) 


६९--आगे बढो ! ॥) 
७०--चुद्ध-वाणी -ट) 
७१-ांग्रेस का इतिहास श॥) 
७२--हमारे राष्ट्रपति १) 


७३--मेरी कहानी (ज० नेहरू ) ४) 
७४--विश्व-इतिहास की 
भलक (ज० नेहरू) ) 


[ 


७५---हमारे किसानो का सवाल 0) 
७६--नया शासन विधान 
( प्रांतीय स्वराज्य ) ॥७ 
७७ (१) गाँवो की कहानी ॥॥) 
आगे प्रकाशित होने वाले अनन्‍्थ 
गीता-सन्यन शञ) 
गाधीवाद : समाजवाद १) 


नया शासन विधान (फेड- 

रेशन ) ॥॥] 
विनाश या इलाज ? ॥॥] 
राजनीति की भूमिका ॥|॥| 
सहाभारत के पात्र-१ ॥॥ 
संतवाणी ॥) 
जबसे अंग्रेज आये ॥) 


सस्ता साहित्य मण्डल, नया वाज़ार, दिल्ली 


